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आमुख 


भारत के स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास बड़ा ही मार्मिक, गौरवमय ओर प्रेरणादायी 
है। वस्तुतः यह अनगिनत कष्टौ ओर कूर्बानियों का इतिहास है। 

15 अगस्त, 1947 को भारत में स्वाधीनता का अरुणोदय हुआ। देश विदेशी शासन 
से मुक्त हआ। हमारे सपने साकार हुए। हमे अपनी नियति स्वयं बनाने का, अपने देश को, 
अपनी इच्छाओं -आकाक्षाओं के अनुसार ढालने-संवारने का अवसर मिला। पर, यह मंगल मुहूत 
यो ही नहीं आ गया। इसकी कीमत स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों को अपने लह्‌ ओर त्याग 
से चुकानी पडी। | १ 

गत 50 वर्षो मे स्वाधीन भारत मे जन्मी ओर पली पीटियों कं लिए संभवतः यह अनुमान 
लगाना कठिन होगा कि गुलाम देश में, दासता के बंधन मे, जीने का क्या अर्थ होता हे ओर उनके 
जिन पर्वों ने इस स्थिति के विरुद्ध संघर्षं किया उन पर क्या बीती। आज कितने युवक-युवतियों 
को, कितने बालक-बालिकाओं को, इसका. आभास हे कि एक समय था जब खादी के कपडे 
पहनना ओर सफेद गधी टोपी लगाना विद्रोह का बिगुल समज्ञा जाता धा, जब टोपी न उतारने पर 
पुलिस की लाठियां बरस पडती थीं, जब हर बड़ शहर मे एेसे क्लब थे, जिनके बाहर लिखा होता 
था- ' भारतीयों ओर कृत्तो के लिए प्रवेश मना है।' आज संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकारों 
का उपयोग करने वाली पीढियों को क्या याद होगा कि किस प्रकार कौमी नारा - ' वंदेमातरम्‌ 
कह देने मात्र से लोग जलो मे बंद कर दिए जाते थे ओर किस प्रकार ' इनकलाब-जिंदाबाद्‌' का 
नारा लगाते हए तिरंगा राष्ट्रीय ध्वन उठाए सत्याग्रह आगे बढते थे, लाठियां पडती थीं, गोलियों 
` बरसती थीं, कितु ध्वज नहीं ज्चुकता था। एक ध्वजधारी गिरता था, पर गिरने से पहले ध्वन दूसरे 
हाथों में पटच जाता था ओर फिर्‌ तीसरे ओर चौथे...... ओर फिर कितने ही साथी अपने सर्वस्व 
की आहृति देकर अनंत की गोद मे विलीन हो जाते थे। जो बचे रहते थे वे चलते जाते थे मजिल ` 
की ओर। जैसा नेहरूजी कहा करते थे, हमने आजादी की मंजिले कछ इस तरह तय कौं, हम गिरे 
पर हमने हिम्मत नहीं छोड़ी ओर हर बार हम उठे ओर फिर चल पड़े। बहादुर क्रातिकारियों कं साथ 
जेल मे जो अमानुषिक अत्याचार किए गए, उनके स्मरण मात्र से रोगटे खड़े हो जाते ह। वरे फस 
के तख्तों पर ज्ूल गए, शहीद हो गए ताकि देश जिंदा रह सकं ओर आज हम स्वतंत्र हवा में सांस 
ले सके। उनका लह रंग लाया ओर देश स्वाधीन हआ। 

आज जब हम स्वाधीन भारत मेँ सांस ले रहे है तो यह आवश्यक है कि हम उन 
|° सत्याग्रहियों ओर सैनिकों को न भूल, जिन्होने यह दिन संभव बनाया। उस पथ को ¦ 
न भूल जिस प्र चलकर हमं अपनी मंजिल प्‌ पहँवे। उन दिनों को न भूलै, उस यात्रा को 
न भूले। हम कभी न भूलें कि स्वाधीनता एसी विरासत है जिसे हमारे पूर्वजो ने कितनी ही 








# | 


यातनाएं सहकर, अपने श्रम, त्याग ओर रक्त कं बल पर खडा किया है। साथ ही, हम यह 
भी याद रखें कि यात्रा अभी खत्म नहीं हई। आज भी जारी है। 

स्वाधीनता ओर सत्ता अपने साथ भारी उत्तरदायित्व लाती है। राजनीतिक स्वाधीनता-प्राप्ति ` 
मात्र से सारी कठिनाइयो का अंत नहीं हो जाता। सारी समस्यां सुलज्ञ नहीं जातीं। संघर्ष की 
आवेरयकता समाप्त नहीं हो जाती। सपने चुक नहीं जाते। वस्तुतः जितनी अधिक प्रगति होती 
है उतना ही भारी आशाओं का विस्फोट होता है, उतना ही अधिक आकांक्षाओं * का 
ज्वार-भाटा आता हे। ओर यह सब, एक जीवित, आगे बढते हए ओर गतिशील राष्ट के 
प्रतीक हें। विकास की गति के प्रति व्यापक असंतोष भी इस बात का चिन्ह है कि लोग 
सजग रँ, हताश नही; आशावान्‌ हैँ, निराश होकर बैठ नहीं गए; भविष्य से मग करते है 
ओर उसे ओर-ओर अधिक अच्छा बनाने के लिए प्रयतलशील है! 

राष्ट्र-निर्माण ओर प्रगति के पथ पर विश्राम का समय कभी नहीं आता। स्वाधीनता स्वयं 
सतत्‌ सतकता मँगती हे। अतः स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास कभी. समाप्त नहीं होता, उसका 
स्वरूप्‌ बदलता रहता हे। प्रति-दिन, प्रति-पल हमे - देश की नई नई पीढियों को - देश की 
स्वतंत्रता कौ रक्षा कं लिए तत्पर रहना है। हमारी स्वतंत्रता की प्रहरी केवल सेनाँ ओर सरकार 
नही हो सकतौ। प्रत्येक भारतवासी को यह अहसास होना जरूरी है किं यह स्वतंत्रता उसकी है, 
देश उसका हे। अगर देश जिंदा रहता हे तो कोई नहीं मरता ओर देश मर जाए तो कौन जीता है? 
हममे से प्रत्येक नागरिक को इस देश की, इसकी स्वाधीनता की, अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने 
कं लिए आज भी त्याग करने होगे, कटिनाइयँ उठानी होंगी ओर जरूरत पडने पर जान की बाजी 
लगाने कं लिए तैयार रहना होगा। | | 

देश के निर्माण की लडाई, सामाजिक- आर्थिक विषमताओं ओर असमानतोओं, श॑सैवी, ` 
गंदगी ओर बेकारी, राजनीति कं अपराधीकरण, जातिवाद, सांप्रदायिकता ओर भ्रष्टाचार. के विरुद्ध 
लडाई भी स्वाधीनता को लडाई से कम भततपूर्ण नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि फिर 
से सारे देश में एक एसा वातावरण पैदा हो जिसमे प्रत्येक भारतवासी को लगे कि वह किसी 
आदर्श के लिए संघर्षं कर रहा है, देश-निर्माण कं महान्‌ कार्य मे जुट हुआ है ओर उसे अपने 
प्रयत्नो से देश को आगे बढ़ाना हे।.उसे आज यह नहीं सोचना है कि देश उसके लिए क्या करे 
अपितु यह सोचना है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है। बहुत-कुछ करना बाकी है। इस 
जय-यात्रा मे अभी मीलों चलना शेष हे। हमें चलते रहना है। 
नेहरू जी के शब्दों में : 

हमारे युग के महानतम पुरुष की आकांक्षा यही रही कि हरेक ओंँख कं हरेक ओस्‌ 

को पीं डालें। एेसा कर सकना हमारी सामर्थ्यं से बाहर की बात हो सकती हे, कितु 

जब तक आंसू है, ओर दुख हैँ, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। 

~ तो फिर हम सब उदे, जागे, मंजिल को पहचान ओर चल पडे। इस लडाई मेँ हार 
कभी नहीं होती। -' उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरानिबोधत | 
` ओर, एेसा वातावरण बनाने के लिए, ेसी भावना जगाने क लिए, एेसी प्रेरणा फकने 





के लिए, यह नितांत आवश्यक है कि प्रत्येक भारतवासी अपने देश के स्वाधीनता आंदोलन 
के इतिहास से परिचित हो, उसे बार-बार पढना ओर समञ्ना अपना राष्ट्रीय कर्तव्य सम्न। 
यह पुस्तक यदि यही थोड़ा-सा याद दिलाने में सफल हो सके तो बहुत हे। 

भारतीय स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती के ठीक पहले प्रकाशित हो रही इस पुस्तक कं 
बारे मे मेँ यहाँ केवल इतना कहना चाहंगा कि मेने मूल रूप से हिंदी मेँ लिखा हे; किसी 
` एक या एक से अधिक अन्य लेखकों की अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद्‌-मात्र नहीं किया। यह 
मेरे कई दशकं के अध्ययन ओर मनन का परिणाम है। जहाँ तक तथ्यों, घटनाओं के विवरण , 
ओर उद्धरणों का संबंध हे, प्रस्तुत कृति की सामग्री अत्यंत प्रामाणिक, विश्वस्त ओर 
अधिकृत मूल स्रोतों पर आधारित हे। 

मेरा विश्वास है कि हमारी शिक्षा संस्थाओं मेँ पाट्यक्रमोँ को ओर पाठ्य पुस्तकों को 
युग की भावनाओं से ओर नई पीढ़ी कौ सामाजिक चेतनाओं ओर आवश्यकताओं से 
का संबंध स्थापित करना होगा। यदि प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा मेँ प्रगति का पग सिद्ध हुई तो 
मेरा प्रयास सार्थक होगा। | | 

यह देश का दुर्भाग्य है कि स्वाधीनता कं लगभग 50 वर्ष बाद भी पाटूयक्रमों से 
संबंधित पुस्तके लिखने का काम ओर विशेषकर राष्ट भाषा के माध्यम से लिखने का काम 
हेय समज्ञा जाता है, उसे कुछ गिरी हई नजर से देखा जाता हे। संभवतः इसीलिए जो अपने 
विषय पर साधिकार लिख सकते हे, वे विद्यालयों ओर महाविद्यालयों के विद्यार्थियों कं लिए 
पाठ्य पुस्तक लिखने से कतराते हँ ओर फिर जो पुस्तकं लिखी जाती हैँ उनके स्तर की, 
उनकी प्रामाणिकता की व्यापक आलोचना होती है। मने पूरी कोशिश की है कि भारतीय 
स्वाधीनता आंदोलन का यह इतिहास प्रामाणिक ओर संयत होने के साथ-साथ एेसी रोली 
में लिखा जाए जो रोचक हो, प्रभावमयी हो। मेरी कामना है कि यह इतिहास देश के 
बालक-~बालिकाओं ओर युवक-युवतियों को अच्छा लगे, इसे पढने मेँ उनका मन लगे, उन्हे 
कछ आनंद मिले; वह इसमे रम जाँ ओर अपने देश ओर उसकी स्वाधीनता पर गर्व करे, 
उन्हे एक नई प्रेरणा मिले, उनको नए मूल्यो ओर आदर्शो के प्रति आस्था का पाथेय मिले। 
उनके मन-मानस मेँ एक नया देश-प्रेम जन्मे। देश की एकता को, एक सुनियोजित, सुगठित 
तथा समृद्ध भारतीय राष्ट के निर्माण के प्रयासों को बल मिले। मेरा विश्वास हे किजोभी 
इस इतिहास को पगे, उनके मानस-पटल पर स्वाधीनता आंदोलन कौ गाथा कुक न कुछ 
अवश्य साकार होगी, अपनी छाप छोड जाएगी, ओर वे अपने देश के गौरवमय अतीत तथा 
अपने पूर्वनों के बलिदान, तपस्या ओर कठिन संधर्षं से प्रभावित हुए बिना न रह सकंगे। 

इस पुस्तक में अनजाने में रह गई कमियों के लिए मेँ क्षमा चाहूंगा ओर सुधार के 
सभी सुञ्चावों का स्वागत करूगा। 

सुभाष काश्यप 

डी-298 सर्वोदय, नई दिल्ली-110017 





विशेष रूप से हिंदी माध्यम से पढने ओर पदन वाले विश्वविद्यालयों ओर महाविद्यालयों के 


अध्यापकों ओर छात्रों के बीच हमरे प्रकाशन दिनों-दिन अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे है। 


निदेशालय विगत 18 वर्षो से हिंदी में विभिन विषयों से संबंधित विश्वविद्यालय स्तरीय 
साहित्य तैयार करने में लगा हुआ है । इसके पीके मुख्य दृष्टि यह रही है कि हिंदी माध्यम से 
विभिन विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों ओर शिक्षकों की जरूरतों को पूरा किया जाए । 
निदेशालय इस उदेश्य से उत्कृष्ट पुस्तके प्रकाशित करने के साथ ही विख्यात सुप्रतिष्ठित विद्वानों 
के मानक ग्रंथो का भी प्रकाशन करता है । ड सुभाष काश्यप की प्रस्तुत कृति इसी योजना के 
अंतर्गत प्रकाशित की जा रही है। 


इस कृति के प्रकाशन से हम एक अन्य कारण से भी विशेष संतोष ओर हर्ष अनुभव कर रहे 
है । अगले माह से ही भारतीय स्वतंत्रता के स्वर्ण- जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है । इस दृष्टिसे 
भी इस पुस्तक का प्रकाशन हमारी स्वतंत्रता के स्वर्ण-जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय 
ओर निदेशालय कौ ओर से अपना योगदान ओर हिंदी-भाषी पाठकों को एक हार्दिक उपहार है। 


अंत मे, यह पुस्तक इतने कम समय मे कदापि प्रकाशित न हो पाती अगर इसके प्रकाशन 
को समूची प्रक्रिया में हमारे निदेशालय के बिक्री - प्रतिनिधि श्री जगबीर सिंह तलवार ने कठिन 
श्रम न किया होता । उनके इस सप्ताह के लिए मँ उन्हें धन्यवाद देता हूं । ` 
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( श्याम कश्यप) 

कार्यः निदेशक 

हिदी माध्यम कार्यान्विय निदेशालय 

1 दिसंबर, 1996 दिल्ली विश्वविद्यालय 
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प्रवेश ओर पृष्ठभूमि 

युरोपियों का आगमन ओर कंपनी शासन 
( 1600 - 1857 ) 


'‹ 1600 ईसवी से अंग्रेज पादरी ओर बैरागी, व्यापारी ओर साहसी यात्र, 
राजनयन्ञ ओर नीतिज्ञ, मिशनरी ओर आदर्शवादी भारत में आते रेः उन्होने 
खरीदारी ओर बिक्री की, वे युद्ध-स्थलों में बढ़े ओर लडे, उन्होंने षडयंत्र रचे 
ओर लाभ उठाया, उन्होने सहायता की ओर घाव भरे। उनमें जो महान थे वे 
देश का आधुनिकीकरण करना चाहते थे तथा उसका मानसिक, नैतिक ओर 
राजनीतिक स्तर ऊँचा उठाना चाहते थे। वे सारे राष्ट को एक नया जीवन ओर 
नई स्फर्ति देना चाहते थे। कितु उनमें जो क्षुद्र प्रवृत्ति के थे उन्होने कूत्सित 
उद्देश्यों से काम किया। उन्होने फूट को बढ़ावा दिया तथा देश को ओर 
गरीब, कमजोर तथा विभाजित बनाया।'' 
- सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
14 अगस्त, 1947 


इस प्राचीन ओर महान्‌ देश को इतिहास के प्रारंभ से ही अनेक विदेशी आक्रमणों का सामना 
करना पडा। आक्रांताओं की लहर पर लहर आती गयी ओर शस्य-श्यामला भारतभूमि को रौदती 
गरई। स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास का लंबा-बहुत लंबा-सिलसिला भी उसी दिन से आरभ 
हो गया जिस दिन पहले विदेशी आक्रांता ने देश की धरती पर पांव रखा। कितु, यूरोपीय जातियों 
से पहले जो भी समूह आए - विस्थापित कं हों, प्रवासियों के हों अथवा आक्रांताओं कं -वे 
प्रायः सभी भारत में बस गए, यहीं के हो गए। पंडित नेहरू कं शब्दो मे- 

'" भारत मे जो भी तत्व आया, यहीं घुलमिल गया, उसने भारत को अपना कुक दिया भी ओर 

उसने उसका लिया भी, उसने अपनी ओर भारत, दोनों की शक्तियाँ मे वृद्धि कौ। कितु जहां 

विदेशी तत्व अलग-अलग रहा ओर भारत के जीवन में ओर यहाँ की संपन्न ओर विविध 

संस्कृति में भाग न ले सका, वहो उसका कोई स्थायी प्रभाव न पडा। अते मे वह मिट गया, 

ओर मिटते-मिरते अपने को या फिर भारत को कु न कुछ हानि पंचा गया!'" 

















2 स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास 

सत्रहवीं शताब्दी मे, यूरोप के लोगों ने, बडे पैमाने पर, भारत में रुचि लेना आस्भ 
किया। पुर्तगाली, डच, अग्रेन ओर फ़ांसीसी विशेष रूप से आए। पर इनमें से कोई भी भारत 
मे बसने नहीं आया। ये सब्र भारत के विपुल धन-दौलत ओर वैभव की कथाओं से आकर्षित 
होकर, व्यापारिक कंपनियों के रूप में भारत से व्यापार बढ़ाने कं बहाने घुसे थे। फरांसीसी 
पर्यटक बर्नियर क अनुसार उस समय का भारत एक एेसा गहरा कओं था जिसमें चारों ओर 
से संसार भर का सोना-चोंदी आ-आ कर एकत्रित होता जाता था पर जिसमें से बाहर जाने 
के लिए कोई भी रास्ता न था। अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक किसी भी यूरोपीय कंपनी 
का यह साहस नहीं था कि वह देश कौ राजनीति में किसी प्रकार का स्पष्ट हस्तक्षेप कर 
सके। सभी कंपनियों की नीति केवल व्यापार करने तथा अधिकाधिक आर्थिक लाभ उठाने 
की थी। यह वह समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य समृद्धि, शक्ति तथा गौरव-गरिमा 
के उच्चतम शिखर पर था। 


अंग्रेजी राज की स्थापना ( 1600-1857 ) 


31 दिसंबर, सन्‌ 1600 ई° को त्रिटेन कौ महारानी एलिजाबेथ प्रथम से प्राप्त एक 
शाही फरमान के अंतर्गत अंग्रेज व्यापारियों का एक दल भारत में आया। बाद में यही दल 
ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। अपने अधिकार ओर व्यापार का क्षत्र बराबर 
बाते रहने तथा शासन से नई-नई रियायतें पाते रहने कं लिए कंपनी के अफसरों ने शीघ्र 
ही भ्रष्टाचार का एक व्यापक जाल फेला दिया ओर मुगल दरबार क मंत्रियों ओर कर्मचारियों 
को घूस तथा विभिन प्रकार के अन्य प्रलोभन दे-देकर अपनी ओर कर लिया। 1707 मेँ, 
ओरंगजेब की मृत्यु कं बाद, तो स्थिति ओर बिगड़ गई। मुगल साम्राज्य तेजी कं साथ बिखरने 
लगा। कद्र कौ शक्ति क्षीण हो गई। जगह-जगह बहुत से नवाब, नरेश ओर सरदार उठ खड 
हुए। उनके आपसी ज्ञगडों ओर फूट से अग्रेनी कंपनी ने लाभ उठाकर अपना स्वार्थ-साधन 
किया। एक इतिहासकार कं अनुसारः 

भारत पर यूरोपीय जातिया एेसे टूटी जैसे मुदं पर गिद्ध टूटते हे। यदि भारत के शासको 

में दूरदर्शिता होती, ओर यदि वे अपने मुसाहिबों ओर शराब के एेसे गुलाम न होते तो 

पश्चिम के व्यापारियों को अपने राज्य मेँ पांव न जमाने देते। वे चूक गए, जिसका फल 
यह हआ कि इन व्यापारी- भेष मे आए मेहमानों ने घर पर कब्ना करने का प्रयत्न आरंभ 
कर दिया। 

कितु शुरू मे ईस्ट इंडिया कपनी को दूसरी यूरोपीय कपनियों से घोर संघर्ष करना 
पडा। पर्तगाली ओर डच कंपनियां तो शीघ्र ही हार गई ओर मैदान से हट गई कितु, पफ़ांसीसी 
ओर अंग्रेजी कपनियोँ का मुकाबला लंबे असं तक चलता रहा। दोनों ही कपनियाँ - फ्रांसीसी 
डुप्ले के नेतृत्व में तथा अग्रेन क्लाइव के नेतृत्व मेँ - इस बीच बराबर देशी राजाओं ओर 
नवाबों को आपस में लडाती रहीं तथा उसकी सहायता से एक दूसरे को हराने का प्रयास 
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प्रवेश ओर पृष्ठभूमि त 3 
करती रहीं। लगभग बीस वर्षो के अनवरत संघर्ष ओर तीन बड़ी लडाइयों के बाद, अग्रेनों 
की जीत हई।अंतिम युद्ध हुआ 1761 मे, वाडीवश में जहा प़ांसीसियौं को निर्णायक हार हुई। 
यद्यपि पेरिस की संधि के अंतर्गत चंद्रनगर, पांडिचेरी आदि कछ बस्तियों मे फ़्ांस का प्रभुत्व 
बना रहा, बाडीवश की हार के बाद फ़रांस ने भारत में अंग्रेनों से लोहा लेने ओर प्रादेशिक 


 प्रभुसत्ता के लिए संघर्षं करने का विचार छोड दियां। इस प्रकार यूरोपीय शक्तियों में, अकले 


अंग्रेज ही भारत में बचे रहे। 

1746 में एक अंग्रेज सैनिक कर्नल मिल ने लिखा थाः 

"“मुगल साम्राज्य सोने ओर चाँदी से भरपूर हे। वह साप्राज्य सदा निर्बल ओर 

रक्षा-रहित रहा है। यह आश्चर्य की बात हे कि सामुद्रिक शक्ति रखने वाले किसी 

यूरोपीय राजा ने बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। एक ही मार मे एसी विपुल 

धनराशि प्राप्त की जा सकती है कि जिसके सामने ब्राजील ओर पेरू कौ खाने 

फीकी पड़ जाएं '' 

इसके कृ ही बाद 1757 में प्लासी के. प्रसिद्ध युद्ध में, अग्रेनी सेनाओं ने,. 
धोखा-धडी, घूस ओर चालबाजी से बंगाल कं नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस हार 
का मुख्य कारण था. सिराजुद्दोला के अपने ही सेनापति मीर जाफ़र का देशद्रोह ओर 
धोखा। अंग्रेज ने मीर जाफर को लालच देकर बहका लिया ओर प्लासी कौ विजय कं 
बाद कपनी ने उसे बंगाल का नवाब बना दिया। इस एहसान के बदले मे मीरे जाफर ने 
कंपनी को 24 परगने कौ जमींदारी सोप दी। 1760 में कपनी ने मीर जाफर को हटाकर 
मीर कासिम को नवाब बना दिया ओर उसने कंपनी को तीन जिले ओर भेट कर दिए। 
जमीन ओर जिलों के अतिरिक्त मीर जाफर ओर मीर कासिम से कंपनी ओर उसकं 
कर्मचारियों ने उस समय के मूल्य के हिसाब से लगभग. 3 करोड रुपए का सोना आदि 
वसूल किया। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नीव एक प्रकार से 1757 में प्लासी के मेदान 
में ही रखी गड। 

इस प्रकार जिस ईस्ट इंडिया कंपनी. की स्थापना केवल व्यापार के लिए हई थी . 
ओर जिसकी सेना शुरू में केवल व्यापारिक हितों की रक्षा करने कं लिए थी, उसने धीरे 
धीरे--इतनी धीरे कि किसी को पता भी न चला - अपना कार्यक्षत्र बढ़ा लिया। कंपनी ने 
जो नीति अपनाई वह थी स्थानीय ज्ञगडों में अपनी सुशिक्षित सेना द्वारा एक पक्ष कौ 
सहायता करना, उस सहायता के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करना ओर परिणामस्वरूप 
अपनी शक्ति बढ़ाना। जल्दी ही यह समञ्ा जाने लगा कि कंपनी की सेनां किराए पर ली 
जा सकती है। जब लोगों को इस बात का पता चला कि ग्रेन किसी कौ सहायता करने 
वाले नहीं थे ओर भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का अपना ही खेल खेल रहे 
धे, तब तक वे अपनी शवित देश में अच्छी तरह जमा चुकं थे। जैसा कि लाई पार्मस्टन ने 
बाद में 12 फरवरी, 1858 को कहा थाः 

"यह सचमुच बडे महत्व की बात है कि वे क्षत्र जिनमें मनुष्य ने सर्वप्रथम विज्ञान ओर 
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1 स्वतत्रता आदोलन का इंतहास 


कला का अरूणोदय देखा आज एक एसे द्वीप के लोगों कं अधीन हो गए जो उस समय, 

जबकि इन पूर्वी क्षतरों मेँ सभ्यता ओर समृद्धि अपने शिखर पर पहंच चुकी थी, नितांत 

जंगली थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्णं बात यह है कि इन विस्तृत उपनिवेशों का अर्जन 

किसी राष्ट ने राष्ट्र कं रूप मेँ अपनी शक्ति का प्रयोग करके नहीं किया। एक व्यापारिक 

समुदाय अथवा व्यक्तियों कं एक समूह मात्र ने यह सब किया।'' 

इतिहास की एक भारी विडंबना यह है कि जिस अंग्रेन जाति ने इस प्रकार धीरे-धीरे 
भारत भूमि पर कब्ना कर लिया ओर भारतवासियों को असहाय ओर आश्रित बना दिया, वह 


उस समय भी, किसी भी मापदड से भारतीयों से अधिक सभ्य अथवा उन्नत नहीं थी। 


अटरहवीं सदी के इग्लैड मे जो कानून ओर दंड व्यवस्था प्रचलित थी, वह बर्बरतापूर्ण ओर 
बहशियाना थी। जैसा कि पंडित नेहरू ने भी लिखा हैः 
“कितने ही मामलों मेँ जिनका मानवीयता ओर व्यक्ति की प्रतिष्ठा से संबंध है, भारत 
इग्लैड से कहीं आगे था ओर उसकी सभ्यता कहीं ऊँची थी। इस काल में भारत मेँ 
इग्लेड अथवा यूरोप कौ तुलना में अधिक साक्षरता थी, यद्यपि शिक्षा की पद्धति 
पुरानी थी। संभवतः भारत में नागरिक सुविधाएँ भी अधिक थीं। यूरोप में आम जनता 
की दशा बहुत पिछड़ी हई थी ओर भारत की जनता की तुलना मेँ अच्छी न थी। किंतु 
सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह था कि पश्चिमी यूरोप में कई नई शक्तियाँ ओर सजीव 
विचारधारां क्रियाशील थीं ओर उनकं साथ-साथ परिवर्तन हो रहे थे जबकि भारत 
मे स्थिति कहीं ज्यादा स्थिर ओर गतिहीन थी।'' 
सन्‌ 1759 में दिल्ली कौ गद्दी पर मुगल बादशाह शाह आलम बेठा। 1764 में 
बक्सर के युद्ध में शाह आलम तथा बंगाल ओर अवध के नवाबोँ के विरुद्ध कंपनी की 
एक भारी विजय हुई। इसकं परिणामस्वरूप बंगाल पर कंपनी का पूरा आधिपत्य हो गया। 
नवाब कौ शक्ति समाप्त कर दी गई, वह नाममात्र का नवाब रह गया। मुगल बादशाह को 
छब्बीस लाख रुपया सालाना देने का वायदा करकं इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया 
कि वह बंगाल, बिहार ओर उड़ीसा कौ दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौँप दे। '“दीवानी '' 
प्राप्त हो का अर्थं यह था कि मालगुजारी आदि कर तथा दीवानी मामलों का परा अधिकार 
कंपनी कं हाथोँ मे आ गया। नवाब के पास प्रशासन का उत्तरदायित्व <ौर फौजदारी को 
मामले रह गए। कपनी ओर नवाब का द्वैध प्रशासन 1765 से 1772 तक चलता रहा। इस 
बीच देशवासियों का जैसा भीषण शोषण हुआ वैसा संभवतः अन्य किसी काल मेँ नहीं हुआ। 
गौरडन सेण्डरसन कं शब्दों में 
अंग्रेज फं आगमन के समय तक बंगाल का प्रांत निश्चय ही संसार का सब से समृद्ध 
्षेत्र धा। इस धन-संपदा भरे आबाद क्षेत्र मेँ कभी कोई अकाल नहीं पडा था। सदियों 
:3 बंगाल अपनी निरंतर चली आ रही अतुल समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। कित्‌ 
त्रिरिश साम्राज्यवाद ने केवल तेरह वर्षो में ही सारे बंगाल प्रात में तबाही, गरीबी 
भुखमरी, अकाल ओर मौत फेला दी। 
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कंपनी एक के बाद दूसरे नवाब को गद्दी पर बैठाती ओर हर नए नवाब से नजराने 
ओर दोलत वसूल करती। कंपनी कं अफसर, जिन्हे वेतन बहुत थोडे मिलते थे, निजी व्यापार 
ओर भ्रष्टाचार द्वारा थोडे ही दिनों मे विपुल संपदा कं स्वामी हो जाते। स्वयं क्लाइव कं 
अनुसार कंपनी के कर्मचारी ओर एजेंट धन चूसने के लिए प्रना पर घोर अन्याय ओर 
अत्याचार करते थे। डाकूओं की तरह हथियारबंद गिरोह बनाकर वे गवां मे भी निकल पडते 
ओर यथाशक्ति लूट-मारकर लौट आते। न कोई कानून था ओर न कोई न्याय। त्रिटिश संसद 
को ही एक सदस्य सर लेविस के अनुसार ईस्ट इंडिया कपनी कौ सरकार से अधिक भ्रष्ट, 
दुराचारी ओर लुटेरी सरकार सभ्य संसार क इतिहास में दूसरी नहीं हृई। एक अन्य अंग्रेज 
लेखक के शब्दों मे 1765 से 1768 तक क '“ तीन साल मेँ पचास लाख से अधिक का 
सोना- चाँदी बंगाल से विदेशों मेँ गया।'' बहुत कुछ हद तक इसी सब लूटमार ओर कुशासन 
के कारण 1769-70 में बंगाल मे पहला दुर्भिक्ष पडा, जिसमे बंगाल ओर बिहार की सारी 
आबादी के एक-तिहाई अथवा तीस लाख के लगभग लोग भूख ओर भूख से पैदा बीमारियां 
के शिकार हो गए। तत्कालीन विवरणं के अनुसार अकाल ने एेसी दुर्दशा कर दी थी कि 
कई स्थानों पर लोगों ने मुदो को खाकर भूख ओर मौत से लडने कौ कोशिश कौ। जबकि 
कपनी के एजेये के घरों ओर गोदामों मेँ चावलों की कोठियाँ भरी पडी थीं, किसानों को 
अगली फसल बोने के लिए बीज तक नहीं मिल सका। लेड मेकोले ने बडे ही मर्मस्पशी 
शब्दों मेँ बंगाल कां चित्र खीचा हं 
“"कोमलांगी अबला जिन्होने कभी घर की चारदिवारी से बाहर पोव नहीं रखा था 
ओर जिन्हे कभी सूर्य की किरणों ने भी नहीं देखा होगा, सडक चलते राहियों कं सामने 
पृथ्वी को छ्ू-छूकर, ओंचल पसारकर, मुट्ठी -भर चावल कौ भीख मोंगती थीं। विजेता 
अँगरेजों के बंगलों ओर बागों के पास से हगली नदी की धार में नित्य ही सहस्त्र भूखी 
लाशेँ बहकर समुद्र की ओर चली जाती थीं। जो मर चुके थे ओर मर रहे थे उनसे 
कलकत्ते की सडक ओर बाजार पटे पडे थे। मारनेवालोँ के संबंधियों मेँ स्वयं इतनी शक्ति 
नहीं रहती कि वे लाशों को मरघट या नदी तक पहुंचा सके अथवा गिद्धों ओर सियारो 
द्वारा दिन- दहाडे नोचे ओर खाए जाने से उनकी रक्षा कर सके। '' जहाँ एक ओर भारत 
मेँ अँगरेजों की लूटमार ने रोगटे खड़े करने वाली भुखमरी ओर बेबसी की एेसी स्थिति 
पैदा कर दी वहौँ दूसरी ओर इग्लैड में इसी बंगाल-बिहार कौ लूट कं माल ने ओद्योगिक 
क्रति को जन्म दिया। 
अमरीकी लेखक ब्रुक एेडम्स कं अनुसारः 
'* भारत की दौलत के आने से ओर इंग्लैंड की राष्ट्रीय पनी कं इस प्रकार बढ़ जाने 
से इग्लैड की शक्ति बढ़ी तथा उसकी गति में लोच ओर तेजी आई। प्लासी के बाद 
बहुत शीघ्र ही बंगाल की लूट लंदन मेँ पहुंचने लगी ओर तुरंत ही उसका प्रभाव 
पडता प्रतीत हआ। क्योकि सब प्रमुख लेखकों के मतानुसार ओद्योगिक क्रति का 












स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास 


प्रारम्भ 1770 में हुआ... कदाचित्‌ जबसे दुनिया बनी, किसी भी पूँजी से कभी भी 

इतना लाभ नहीं हआ जितना कि भारत कौ लूट से क्याँकि लगभग 50 वर्ष तक कोई 

भी अन्य देश ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर सका।'! 

द्वैध प्रशासन का अंत हआ 1772 में, जब वारेन हेस्टिस को बंगाल का गवर्नर 
बनाकर भेजा गया। कपनी ने दीवानी का मुखोटा उतार दिया ओर अपने अंतर्गत क्षेत्र क 
प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उधर कंपनी के कर्मचारी जो विशाल धन 
एशियों भारत से लूटकर ले जाते थे, उनसे वे त्रिटेन मेँ संसद के चुनावों को तथा वहो के 
पाधारण सार्वजनिक जीवन को कलुषित करने लगे! लोड मेर्कोले के शब्दों में, “जिस प्रकार 
ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे ओर फिर जिस प्रकार उसे खर्च करते थे उसे देखकर किसी 
भी मनुष्य का मन दहल जाएगा।'' त्रिटेन मेँ यह लोग “नवाब ' कहलाए जाने लगे थे ओर 
डर था कि कंपनी के लोग धन कं बल पर ब्रिटिश सरकार पर भी अपना कब्नान जमा लं। 
इस सबसे त्रिटेन का जनमत तथा वर्ह के पारंपरिक राजनीतिक नेतागण चिंतित हो उठे। चारों 
ओर से कंपनी के प्रति सख्ती बरतने, उसकी कार्यवाहियों कौ जच करने तथा उस पर कठोर 
नियंत्रण रखने की मोग होने लगी। जब 1772. ई मेँ कंपनी आर्थिक रूप से बिल्कुल 
दिवालिया हो गई ओर उसे ब्रिटिश सरकार से कर्ज मोँगने पर बाध्य होना पड़ा, तब ब्रिटिश 
सरकार को कंपनी के मामलों मे हस्तक्षेप करने का सुनहरा मोका मिला। इस अवसर से लाभ 
उठाकर सरकार ने कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का निर्णय कर लिया। 
फल हुआ 1773 का नियामक अधिनियम अथवा 'रेगुलेरिग एक्ट, 1773 '। ओर उसके बाद 
आए 1781 का न्यायाधिकरण अधिनियमः; पिर का भारत अधिनियम, 1784 तथा 1793 से 
1853 के विभिन्न चार्टर अधिनियम) 
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1857 का स्वाधीनता संग्राम 
कंपनी णासन का अंत 

18 57 ~ 1858 


“ हमारी (अग्रेजं की) कोशिश यह होनी चाहिए कि भिनन-भिनन जातियों 
ओर धर्मो के लोगों में हमारी तकदीर से जो भेद-भाव वर्तमान हँ उन्हें पूरी 
तरह कायम रखा जाए। हमें उनमें एकता लाने का प्रयत नहीं करना चाहिए, 
भारत सरकार का कट्टर सिद्धांत होना चाहिए ' फूट डालो ओर राज करो "1" 

-जान कोक 


कारण ओर पृष्ठभूमि 


मुगल बादशाह के साथ दुर्व्यवहारः मुगल बादशाह शाह आलम कं समय 


तक अंग्रेज अपने को बादशाह की प्रजा कहते थे। गवर्नर-जनरल कौ मुहर पर भी दिल्ली 


सम्राट का विशेष सेवक शब्द अंकित रहते थे। गवर्नर-जनरल सहित कोई भी अंग्रेज जब 
बादशाहं के दरबार मेँ जाता था तो अदब के साथ खडा होता था ओर भेट देता था। 1785 
मँ सिंधिया ने दिल्ली पर कन्जा कर लिया था। उसने, मुगल सम्राट कं अधिकार अपने हाथों 
मे ले लिए थे ओर शाह आलम के लिए केवल 6 लाख वार्षिक की पेंशन बाध दी थी। 
1804 मे अग्रेजों ने शाह आलम को बहका कर उसे मराठों के खिलाफ कर दिया ओर 
उसकी सहायता से मराठी को दिल्ली से निकाल दिया। शाह आलम के निजी खर्चे कं लिए 
12 लाख रूपए वार्षिक बध दिए गए तथा दिल्ली की सुरक्षा का अधिकार कपनी की सेना 
के हाथों मे आ गया। इस प्रकार जब 1837 में बहादुरशाह जफ़र! बादशाह बना तब तक 
मुगल बादशाहत नाम कौ ही रह गई थी। आर्थिक कठिनाइयों से तंग आकर ब्राहदुर शाह 
ने अपने खर्च की राशि में वृद्धि करने की मोग की। इसके उत्तर मेँ बादशाह से उसके तथा 
उसके खानदान के सारे बचे-खुचे अधिकार कंपनी को सौप देने के लिए कहा गया जो 
बहादुरशाह ने अस्वीकार कर दिया। अंग्रेज अफसरों द्वारा बादशाह को जो नजर भट दी 
जाती थीं वे भी अब बंद कर दी गर्ह। ओर भी अनेक प्रकार से अग्रज अफसरों ने बादशाह 
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कौ खुली अवहेलना ओर अपमान करना शुरू कर दिया। गवर्नन-जनरल की मुहर पर 
` दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक ' शब्द भी निकाल दिए गए। बादशाह से अपनी मजी का 
युवराज तक चुनने का अधिकार छीन लिया गया। लाई डलहौजी ने बादशाह द्वारा युवराज 
चुने गए सबसे बडे लड्के जरवांबख्त को युवराज मानने से इनकार कर दिया क्योकि 
ज्वबख्त कं विचार अग्रजं के विरूद्ध समञ्े जाते थे। 

बादशाह कं एक छोटे पुत्र को अपनी ओर तोड़कर 1856 में कंपनी ने उसके साथ 
एक समञ्ञौता किया जिसके अनुसार उसे उस शर्त पर कंपनी द्वारा युवराज बनाया गया कि 
उसे बादशाह के स्थान पर केवल शहजादा कहा जायेगा, वह दिल्ली का किला खाली कर 
देगा तथा एक लाख रूपए मासिक की बजाय केवल पंद्रह हजार रूपए मासिक स्वीकार 
करेगा। इन शर्तोँ के मान लिए जाने कं तुरंत बाद लाई उलहौजी ने बादशाह को आज्ञा दी 
कि वह लाल किला खाली कर दे ओर कुतुब पर जाकर रहे। कहते है कि इन समाचारो 
से बहादुरशाह ही नहीं, दिल्ली के भारतीय सैनिक ओर आम लोग भी क्रोध ओर अपमान 
से तिलमिला उठे। 

बेदखली की नीतिः अधिकाधिक आर्थिक शोषण ओर राज्य-विस्तार करने कं 
लिए अग्रजो ने बरबर ही साम, दाम, दंड, भेद आदि सभी उचित-अनुचित उपायों का 
प्रयोग किया था। अपहरण अथवा बेदखली की नीति (डाक्टिनि ओंफ लैप्स) के अंतर्गत 
भारतीय नरेशों पर यह पाबंदी लगाई गई थी कि अगर उनके अपना पुत्र न हो तो वे कंपनी 
कं अनुमोदन के बिना किसी को गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। यह 
भी स्पष्ट कर दिया गया था कि गोद लेने कौ अनुमति बहुत कम ओर बहुत ही विशेष 
परिस्थिति मं एक विशेष कूपा के रूप में ही दी जाएगी। लाई उलहौजी ने इस नीति के 
द्वारा बहुत से देसी राज्यों को किसी न किसी बहाने से कंपनी के राज्य-क्षेत्र मे मिला लिया। 
नागपुर, . बरार, ज्ञोसी, कर्नाटक, तंजोर, ओर सतारा आदि रियासतां को इसी नीति के बहाने 
उसने हड्प लिया। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र बिदूर कं नानासाहेव धूधू पंत की आढ 
लाख रूपए को पशन बंद कर दी गई तथा अवध के ताल्लुकेदारों के बहुत कुछ अधिकार 
छीन लिए गए्‌। 

इन सब कारणों से कितने ही राजे-महाराजे ओर नवाब ब्रिटिश शासन के दुश्मन हो 
गए क्योकि जिनकी रियासते नहीं छीनी गई थीं उन्हें भी लगने लगा कि किसी न किसी 
दिन जल्दी ही उनको भी बारी आएेगी। अवध कौ रियासत जो बहुत समृद्ध थी ओर जिसने 
अग्रे शासकों कौ धन ओर सैनिकों से बेहद सहायता की थी, उसे भी कंपनी के _ 
राज्य क्षत्र मेँ मिला लिया गया ओर उसके लिए बहाना यह दढा गया कि अवध का शासन 
खराब है ओर नवाब भोगी-विलासी है। बंगाल की सेना में बहुत से अवधकेलोगयथे। वे 


॑ | इस कार्यवाही से बेहद क्रुद्ध हए तथा अग्रेजों के दुश्मन बन गए। एक विदेशी इतिहासकार 





लडलो कं अनुसार जिस प्रकार देसी रियासतों का शासन भारतीय नरेशों ओर नवानों से 
छीना गया, यदि उसके विरुद्ध भारतीय जनता क्रोध से न उबल पडती तो भारतीयों को 
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सचमुच पुरूषत्व से गिरा हुआ समज्ञा जाना चाहिए था। वह स्वाभाविक था कि देसी 
रियासतों के अपहरण ने भारतीय स्त्रियों ओर बच्चोँ तक कं हृदय मे अंग्रेज को घृणा का 
पात्र बना दिया। जब किसी राज्य को कंपनी के राज्य-क्षेत्र मेँ मिलाया जाता तो उनको 
प्रक्रिया ओर परिणाम जोन सलीमन के शब्दों मे इस प्रकार होते थेः , 
^ यह के नरेश को हरा दिया जाता है। उसके स्थान पर एक अंग्रेज कमिश्नर नियुक्त 
कर दिया जाता है। नरेश के तीन-चार दर्जन कलीन दरबारियों ओर मंत्रियों को 
हराकर तीन या चार सलाहकार नियुक्त हो जाते हेँ। प्रत्येक देसी नरेश जिन सहस्रो 
सैनिकों का पालन करता है उनकी जगह सेना के चुने हए केवल सौ सैनिक रखे 
जाते ह। पुराने दरबार का अंत हो जाता ह, व्यापार शिथिल पडं जाता हे, 
राजधानी वीरान हो जाती है, लोग निर्धन हो जाते हँ, अग्रे फलते-फूलते ह ओर 
स्पंज की तरह गंगा के किनारों से धन को सोखकर टेम्स नदी कं किनारों पर ले 
जाकर निचोड देते हैँ।" 
आर्थिक शोषणः भारत में अंग्रेजी राज का सबसे बडा अभिशाप था देश का 
आर्थिक शोषण। मुगल बादशाह भी पहले बाहर से आए थे पर यहीं कं होकर रह गणए थे। 
उस समय के भारतीयों से उनका धर्म भीभिनथाकितुवे एक बार भारतम अषेतो ` 
यहीं बस गरे, यहीं के हो रहे। उन्होने भारत से धन लूटकर किसी दूसरे देश को मालामाल 
करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि भारत को ही अपना देश बना लिया। इसकं विपरीत 
अग्रज तो भारत मे आएे ही थे उसका आर्थिक शोषण करने के लिए। उन्होने देश कं 
आर्थिक ढांचे को नष्ट कर डाला। भारत की विपुल संपदा इग्लैड पर्ंचने लगी। भारतीय 
ग्रामो की अर्थव्यवस्था के आधार घरेलु उद्योग-धंधों को नष्ट कर दिया गया। भारत कं पैसे 
से इग्लैड का जितना अधिक उद्योगीकरण हुआ, भारत के परंपरागत उद्योगों का उतना ही 
अधिक विनाश किया गया ताकि भारत इंग्लैंड की फौक्टरियों के लिए कच्चा माल पैदा करे 
ओर फिर उन फक्टरियों मेँ बने हए माल की खपत कं लिए बाजार का भी कामदे। जो 
भारतीय बुनकर संसार भर को चकित कर देने वाली प्रसिद्ध ढाकं कौ मलमल बुनते थे, 
उन्हे अंग्रेजी मिलो मे काम करने कं लिए बाध्य किया गया। 1840 में पार्लियामेदटरी एंक्वाइरी 
के संब॑ध में मौदोगोमरी मार्टिन ने अग्रेजों को चेतावनी देते हुए कहा थाः 
५ मैने विस्तार से तथा वर्षो तक हिंदुस्तान के व्यापार के संबंध में जाच-पडताल कौ हैः 
ठीक निष्कर्ष पर आने के लिए भने ईस्ट इंडिया हाउस के सम्मानित डाइरेक्टरों क पत्रं 
का, जो उन्होने अपनी उदारता से मुञ्चे देखने को दिए, बड परिश्रम से अध्ययन किया 
है। मै इस बात से सहमत हँ कि भारतवर्ष के व्यापार के साथ बड़ा अन्याय हुआ हे। यह 
अन्याय स्वतंत्र व्यापार के शोर के कारण, केवल इग्लिस्तान ही से व्यापार के संबध में 
नहीं हआ अपितु अन्य देशों से व्यापार कं संबंध मे भी हआ है। इसका कारण यह है 
कि स्वतंत्र व्यापार भारतवर्ष के लिए वर्जित था। सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा अन्य स्थानां 
की देशी कारीगरी का पतन तथा विनाश एेसा दुःखमय सत्य हे जिसका वर्णन संभव 
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नहीं। मेरा विचार हे कि यह विनाश न्याययुक्त व्यापार द्वारा नहीं हआ, अपितु मेँ यह 
समञ्ता हूं कि यह शक्तिशाली कं अपनी शवित को शक्तिहीन कं मुकाबले में प्रयोग 
करने के कारण हुआ..... मेँ यह नहीं स्वीकार कर सकता कि हिंदुस्तान कृषि-प्रधान देश 
हे। भारतवर्षं उतना ही शिल्पजीवी है जितना कि कृषि-प्रधान। जो कोई उसे केवल 
कषि-प्रधान बना देना चाहता है वह उसे सभ्यता की दृष्टि में नीचे गिरा रहा है। मै नही 
समञ्जता कि हिंदुस्तान इग्लिस्तान का फार्म बने। वह शिल्पजीवी है। वहाँ नाना प्रकार 
की शिल्पकला प्राचीन काल से वर्तमान हँ! उसका मुकाबला, जब कभी भी ईमानदारी 
बरती गई, कोई भी राष्ट न कर सका। मै ढाके की मलमल तथा कश्मीर की शालो का 
उल्लेख नही करता, अपितु उन अनेक वस्तुओं का हवाला दुगा जो संसार का कोई भाग 
उसके मुकाबले मं तैयार नहीं कर सका है। उसको अब कृषि-प्रधान अवस्था तक पहुंचा 
देना उसके साथ अन्याय होगा। " 
बंबई, बंगाल ओर अवध मेँ कितने ही किसानों ओर जमींदारों की जमीनें छीन ली गई। 
कपनी कं राज्य-क्षत्र कं कुछ भागँ मेँ अकाल ओर भुखमरी ने जनता को त्रस्त किया ओर बहत 
सी जानें गई। इस प्रकार भारतीय कारीगरी, उद्योग-धंधों ओर व्यापार को जिस क्रूरता के साथ 
नष्ट किया गया था तथा कृषि के क्षेत्र में जिस नीति का पालन किया जा रहा था उस सबसे 
कारीगर, मजदूर, किसान, जमींदार, व्यापारी सभी असंतुष्ट ओर दुःखी थे। 
धार्मिक हस्तक्षेप ओर जातीय भेद-भावः कंपनी ने भारतीयों के धार्मिक 
मामलों मे हस्तक्षेप करकं आम लोगो को ओर भी अपने विरुद्ध कर लिया। सती प्रथा का 
अत अपने में एक प्रगतिवादी कदम था कितु उस समय उसे गलत समञ्ा गया। 
उत्तराधिकार आदि कं कानून में भी परिवर्तन किए गए जो हिंदुओं को पसंद नहीं आए 
इसके अतिरिक्त अंग्रेज अफसरों कौ सहायता से तथा बडे संगठित ढंग से, विदेशी मिशनरी 
गरीब हिद्‌-मुसलमानों को ईसाई बनाने में लगे हए थे। इससे जनता में भारी विक्षोभ धा। 
लोगों मे यह डर फलता जा रहा था कि विदेशी सरकार उनके धर्म को नष्ट करने पर तुली 
हई हे। जहाँ तक सेना का प्रशन था, भारतीय सिपाही सरकार के रवैये तथा अंग्रेज अफसरों 
के जातीय दभ ओर रंगभेद्‌ की भावना से भरे बर्ताव से बहुत असंतुष्ट थे। वेतन, तरक्की 
आदि सभी मामलों में अनुभवी तथा श्रेष्ठतम भारतीय सिपाहियों को भी नए रंगरूट अंग्रेज 
टामियों से बहुत नीचा समज्ञा जाता था। उन पर ईसाई बनने के लिए भी तरह तरह के दबाव 
डाले जाते थे। एक अंग्रेज कमांडर कं अपने ही वक्तव्य के अनुसार 28 वर्ष तक वह 
भारतीय सिपाहियों को ईसाई बनाने का काम करता रहा था ओर यह उसके फौजी कर्तव्य 
काही अग बन गया था। कंपनी के नियत्रण-मंडल के अध्यक्ष मैगल्स ने 1857 मेँ त्रिरिश 
संसद में बोलते हुए कहा था : 
“ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अग्रजं को ईसा मसीह की विजय का ्ंडा 
एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने कं लिए ही सौपा है। प्रत्येक अँगेज को अपनी 
पूरी शक्ति इस काम मेँ लगा देनी चाहिए ताकि सारे भारत को ईसाई बनाने के महान 
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कार्य में देश के किसी भाग में किसी प्रकार कौ कोई ढील न पडने पाए।" 
कछ लेखकों के अनुसार 1857 कं विद्रोह का एक प्रमुख कारण इस काल मं भारत 
मे अंग्रेजी सरकार की कुछ प्रगतिशील ओर सुधारवादी नीतियां ओर कार्यक्रम तथा भारतीयों 
का पिछृडापन ओर अंधविश्वास था। इसमें सदेह नहीं कि. कुक कदम सचमुच सुधार कौ 
दृष्टि से उठाए गए थे ओर समाज के लिए लाभकारी थे कितु जैसा कि सर मस मुनरो 
ने अंग्रेजी राज के गुणों के खान का समापन करते हए 1817 मेँ ही कहा था : 
“ये लाभ बहुत महंगे पडे। आम लोगों की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र ओर उस सबके जो ¢ 
मनुष्य को सामान्य बनाता है बलिदान के मूल्य से ये लाभ खरीद गए।..... कदाचित विजय 
का एेसा कोई अन्य उदाहरण नहीं होगा जिसमें देशवासियों को उनके देश के शासनकार्य 
से इतना अधिक दूर कर दिया गया हो जितना कि ब्रिटिश भारत मे। " 
एडवईड ्दोमसन के अनुसार एक वर्ष बाद 1818 में रँमस मुनरो ने पुनः कुछ इस 
प्रकार के विचार व्यक्त किए थे 
“विभिन विदेशी आक्रांताओं ने भारतीयों के साथ हिंसा का ओर प्रायः क्रूरता का 
व्यवहार किया है कितु किसी ने भी उनसे इतनी घृणा का व्यवहार नहीं किया 
जितना कि हम अग्रिजं ने। किसी ने भी सारी जनता को अविश्वसनीय बताकर, 
इतना कलंकित नहीं किया जितना हमने किया है। हमने केवल उसी जगह उनको 
सरकारी नौकरियों में लिया जहां उनके बिना काम चलाना असंभव था। यह सब 
केवल अनुदार ही नहीं बल्कि अनुचित हे कि हम पराजित देश कौ सारी जनता के 
चरित्र को ही कलंकित कर दे।" 
1857 की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालते हए अंग्रेज लेखक मैलकम लुई ने 
लिखा हे : 
“जो कुछ भी भारतीयों को ऊपर उठा सकता था, उनको उन्नति कर सकता था, वह 
सब हमने उनसे छीन लिया....उनके मंदिरों की जायदाद हमने जब्त कर लीं; अपने 
सरकारी प्रलेखों में हमने उन्हं काफिर कहकर कलंकित किया। उनके देसी नरेशोँ कं 
राज्य हमने छीन लिए ओर उनके अमीरों ओर रईसों कौ जायदादं जन्त कर लीं; 
अपनी लूट-खसोर से हमने देश को बरवाद कर दिया ओर लोगों को सता-सताकर 
उनसे मालगुजारी वसूल कौ।" 
चरबी वाली कारतूसः एेसे समय मे जब अनेक कारणों से जनता मे अंग्रेजी 
शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से ही सुलग रही थी, वायसराय लाई केनिंग ने 
दो नई आज्ञां जारी कीं। पहली आज्ञा के अनुसार सेना मे नए रगरूरो कं लिए समुद्रपार 
के ब्रिटिश क्षेत्रों मे सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया जबकि उस समय भारतवासी 
समुद्रपार जाना अपने धर्म के विरुद्ध समञ्जते थे। दूसरी आज्ञा कं अनुसार सैनिकों को एक 
एेसी कारतूस का प्रयोग करना पडता था जिसमें गाय ओर सूअर कौ चर्बी लगी थी ओर 
जिसे मुँह से काटना पडता था। इतिहासकारों की खोजों से अब यह सिद्ध हो चुका है कि 
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इन कारतूसो मे सचमुच गाय आदि कौ चरब्री का प्रयोग किया गया था ओर भारतीय 
सैनिकों कौ धार्मिक भावनाओं की क्रूर अवहेलना की गई थी। इस आज्ञा ने आग को 
एकदम भडुका दिया ओर चिनगारी को ज्वालामुखी बना दिया। 

चरबी वाली कारतूसों कं मामले को 1857 के संघर्ष का एकमात्र कारण मानना भारी 
भूल होगी। उसके कारण बहुमुखी थे ओर बहुत बरसों से पनप रहे थे। वस्तुतः यदि कोई 
एक सबसे बड़ा कारण खोजा जाए तो वह तो विदेशी शासन ओर भारतीयों की दासता की 
स्थिति ही था। विद्रोह कं कारणों की खोज असल में अंग्रेज इतिहासकारों ओर राजनीतिज्ञ 
कं साम्नाज्यवादी दृष्टिकोण कौ उपज हे। किसी भी पराधीन देश के लिए स्वयं पराधीनता 
ही विद्रोह का पर्याप्त कारण है। कितु अंग्रेज शासक तो यह समञ्जते थे कि ईश्वर ने उन्हे 
भारतीयों को सभ्य बनाने ओर अश्वेत जातियों पर शासन करने के लिए विशेष रूप से ` 
नियुक्त करके भेजा हे। उस समय अंग्रेज यह सोच भी नहीं सकते थे कि भारतीयों को भी 
स्वाधीनता का अधिकार है अथवा कभी उन्हें भारत भूमि को भारतीयों के ही हाथों मे 
छोडकर जाने कौ भी नौबत आ सकती है। अतः 1857 के विद्रोह से उन्हे आश्चर्य होना 
स्वाभाविक था। उन्होने विद्रोह का कठोरतापुर्वक दमन करने के साथ-साथ उसके कारण 
खोजने ओर उन्हे दूर करने का भी प्रयास किया, इस आशय से ओर इस विश्वास से कि 
फिर कभी एेसी परिस्थिति पैदा न हो जिसमें भारत मेँ अंग्रेजी सत्ता को किसी चुनौती का 
सामना करना पड। 


घटनाक्रम 


1857 का विद्रोह एक दिन अचानक, अकस्मात्‌ फूट पडा हो, एेसा नहीं था। उसके पीछे 
पर्याप्त संगठन ओर तैयारी थी। विद्रोह एक साथ सारे देश मे एक ही दिन प्रारंभ होने वाला था। 
31 मं को तारीख तय कौ गई थी ओर इसकी सूचना देश भर की छावनियों मे पहुंचा दी गई 
थी। कितु दुर्भाग्यवश विद्रोह निश्चित तारीख से पहले ही फूट पडा ओर मूल योजना गडबड 
हो गई। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने चरबी वाली कारतूसों को दँतों से काटने से इनकार कर 
दिया। इस पर अग्रज अफसरों ने इन सिपाहियों से हथियार रखवा लिए, उनका कोट मार्शल 
किया, उनको हथकडियों से बंध दिया तथा तरह-तरह से उनको अपमानित किया। पहले तो 
सिपाही लोग शांत रहे ओर उन्होने निश्चित तारीख अर्थात्‌ 31 मई तक संयम से काम लेने का 
प्रयास किया; कितु शहर कौ महिलाओं के द्वारा ताने देने ओर लानत-मलामत किए जाने पर 
सिपाहियों के लिए 31 मई तक प्रतीक्षा करना असंभव हो गया ओर 10 मई को ही भारतीय 
स्वाधीनता कं लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह आरंभ हो गया। मेरठ मेँ अंग्रेज अफसरों को मौत को 
घाट उतारने अथवा खदेड्ने के बाद भारतीय सेनाओं तथा नागरिकों की भीड दिल्ली की ओर 
बदी। दो ही दिन कं अंदर दिल्ली पर स्वाधीनता-सैनिकों का कल्जा हो गया। मुगल बादशाह 
बहादुरशाह जृफृर को एक बार फिर सारे भारत का बादशाह घोषित किया गया। 
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-शीघ्र ही ' दिल्ली विजय" का समाचार देश भर मेँ फल गया। मई का अंत होते-होते 
अलीगढ, इटावा, मैनपुरी, रूहेलखंड, मेरठ ओर दिल्ली आदि, लगभग सारे उत्तरी भारत मे, 
विद्रोह चारों ओर फौल गया ओर इन सब क्षत्र ने विदेशी शासको से अपनी स्वाधीनता का 
एलान कर दिया। अँगरेजोँ ने देशवासियों मे आपस मे धर्म आदि के आधार पर मतभेद पैदा 
करके एक-दूसरे को लडाने के प्रयास किए। प्रायः यह प्रयत्न असफल रहे; कितु अंग्रेज 
सिक्खों को तथा पंजाब, राजपृताना, पियाला, जींद, हैदराबाद, ग्वालियर आदि कं अनेक 
नरेशों को अपनी ओर करने मे तथा उनकी सहायता से भारतीयों की एकता को तोडने ओर 
विद्रोह को दबाने मेँ सफल रहे। दिल्ली का घेरा महीनों तक चला। अंत मेँ दिल्ली मे रसद 
की कमी, त्रिटिश साम्राज्य की अतुल शक्ति तथा अग्रजो कौ घूसखोरी ओर गुप्तचरी कौ 
व्यवस्था के कारण भारतीय सेनाओं को हार माननी पडी। मई ओर सितंबर, 1857 के बीच 
लगभग 4-5 महीने तक दिल्ली मेँ अंग्रेजी शासन खत्म रहा, दिल्ली स्वाधीन रही, 
राजधानी पर भारतीयों का शासन रहा। 

24 सितंबर को कुछ भारतीय फौजों कौ ही सहायता से अंग्रेज फिर दिल्ली मे घुस 
आए ओर बादशाह बहादुरशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह कं दो लड्कों को नंगा 
करके गोली मार दी गई तथा उनके सिर काटकर बादशाह के पास भेट के रूप में भेजे गण्। 
दिल्ली मे नागरिको का कत्ले-आम मचा दिया गया। अग्रेज सैनिकों ने जनता पर अमानुषिक 
अत्याचार किए। उन्हे सरकारी तौर पर एक सप्ताह तक खुले आम लूट-मार करने कौ पूरी 
छट दे दी गई ी। कहते हँ कि इस लुट-मार ओर कत्ले-आम के सामने लोग तैमूर ओर 
नादिरशाह को भी भूल गए। सैकडों कैदियों ओर असंख्य नर-नारियों ओर बच्चों को मोत कं 
घाट उतार दिया गया। उत्तरी भारत के गोँव के गोव आगजनी ओर गोलीबारी से उडा दिए गए। 

1857 के स्वाधीनता संघर्ष का मुख्य रंगस्थल उत्तरी भारत ही रहा। देहली, कानपुर, 
बदा, बरेली, सी, लखनऊ, आदि में क्रांतिकारियोँ ने अपनी सरकारों कौ स्थापना कौ। 
आधुनिक हरियाणा, उत्तर प्रदेश ओर बिहार आदि में विद्रोह के प्रमुख कर्णधार थे राजा 
तुलाराम, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, मौलवी अहमदशाह, बेगम हजरत महल, रानी 
जसी लक्ष्मीबाई, राजा कूँवरसिंह, अमरसिंह आदि। 20 वर्षीया ्ञोसी कौ रानी लक्ष्मीबाई 
वीरतापूर्वक अंग्रेजी फौजों से लडते-लडते शहीद हो गई। तात्या टोपे को उनकं एक साथी 
ने धोखा देकर पकडवा दिया। मौलवी अहमदशाह की हत्या कर दी गई। संघर्ष थोडा बहुत 

। 859 तक चलता रहा। नाना साहेब, बेगम हजरत महल, अमरसिंह आदि काफी दिनों तक 
लडते रहे। अत मेँ वे नेपाल की ओर चले गए। इस प्रकार एक-एक करके प्रथम 
स्वाधीनता संग्राम के सभी नेता विलीन हो गए। 


असफलता के कारण 


1857 का राष्ट्रीय विद्रोह एक सफल क्रांति न बन सका ओर विदेशी शासन से देश 
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को मुक्ति दिलाने के अपने मुख्य उदेश्य मेँ असफल रहा। असफलता कं प्रमुख कारण थे 
एकता, संगठन ओर साधनों कौ न्यूनता। सिपाहियों के पास लडाई कं साज-सामान, बंदूकों 
ओर गोला-बारूद कौ कमी थी। कंपनी कौ सेनाओं के पास काफी संख्या में अनुभवी 
सेनापति थे जबकि क्रांतिकारी सेनाओं में तात्या रोपे ओर रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुशल सेनानी 
थोडे ही थे। क्रांतिकारियों कं पास यातायात ओर संचार कं साधनों का भी अभाव था जबकि 
कंपनी की सेनाओं ने अपनी नई डाक- तार ओर रेल-व्यवस्था का पृरा-पूरा लाभ उठाया। 
क्रांति की असफलता का एक बहुत बडा कारण था देश भर में सभी क्रातिकारियों द्वारा 
पूर्व-निश्चित योजना के अनुसार एक साथ एक ही समय कदम न उठाना, क्रांति का समय 
से पूर्व दछुट-पुट ढंग से जर्हो- तहां फूट पड़ना ओर अग्रजो को अपने बचाव कौ तथौ क्रांति 
के दमन की तैयारी करने का अवसर मिल जाना। 

वीर सावरकर के अनुसार 1857 का विद्रोह अपने ध्वंसात्मक स्वरूप में तो सक्षम 
सिद्ध हआ ओर पर्याप्त सफल रहा कितु उसकी कमी ओर कमजोरी थी सृजनात्मक ओर 
रचनात्मक कार्यक्रम की हीनता तथा किसी स्पष्ट आदर्श का अभाव। यदि विद्रोह का उदेश्य 
केवल यही था कि पुरानी रात-दिन की आपसी लङाइर्याँ फिर से छिड्‌ जाएँ, मुगल ओर 
मराठे जिन्होँने देश में विदेशी शासन को बुलावा दिया फिर से सत्तारूढ हो जाएं तो वह 
सचमुच इस योग्य नहीं था कि उसके लिए कोई अपना रक्त बहाए। जब तक लडाई अग्रजो 
से रही, विद्रोह सफल होता दिखाई दिया कितु जैसे ही निर्माण का प्रश्न आया देसी 
रियासतों के नरेशं के आपसी फूट, मतभेद ओर वैमनस्य जाग उठे, जिनके कारण क्रांति 
के नेता ओर देसी नरेश देश को एक कुशल शासन-व्यवस्था न दे सक। इस समय यदि 
भारतवासी देश में एक सुनियोजित स्वदेशी प्रशासन स्थापित करने मे सफल हो जाते ओर 
जनता सच्ची एकता ओर देश-भक्ति का परिचय देती तो 1857 में ही देश से अग्रेजों की 
शक्ति ओर साम्राज्य संभवतः हसेशा-हमेशा कं लिए समाप्त हो गए होते। 


स्वरूप ओर मूल्यांकन 


1857 का संघर्ष भारतीय स्वाधीनता का संग्राम था, एक असफल राष्ट्रीय क्रति थी 
अथवा केवल एक सैनिक विद्रोह -मात्र, इस बारे मेँ इतिहासकारों मेँ मतभेद हेँ। कछ ने इसे 
केवल मुसलमानों का विद्रोह बताया है तो कु ने हिंदुओं के पिचडेपन ओर अंधविश्वासों 
का परिणाम। कुछ यूरोपीय इतिहासकारों कं अनुसार यह कुछ असंतुष्ट सिपाहियों कौ 
बगावत के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं था, जबकि वीर सावरकर, पट्टाभि सीतारमैया आदि 
भारतीय लेखकों के मत मे यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। इसमें सदेह नहीं कि 
1857 का संघर्ष उस स्वतंत्रता आंदोलन से भिन्न था जिसने लगभग 50 वर्ष बाद देश में 
जो पकडा। इस संघर्ष कं नायको मे आज के अर्थो में राष्ट्रीय एकता कौ चेतना अथवा 
राष्ट्रीयता कौ भावना का भी संभवतः अभाव धा। यह भी सही है कि इस सशस्त्र संघर्ष 
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का प्रारंभ सैनिक विद्रोह के रूप मं हुआ तथा इसमे प्रमुख भूमिका सामंतों ओर सेनिको 
की ही रही। आम जनता मे अग्रजं को देश से निकालने के प्रयास में सैनिकों कौ कुछ 
अधिक सहायता नहीं की तथा जिन राजघरानों ने इसमें भाग लिया उनमें कई देश-प्रेम ओर 
स्वातत्र्य-प्रेम की अपेक्षा अपने निहित स्वार्थो से अधिक प्रेरित थे। संगठन की दुष्टिसे भी 


इस संघर्ष मे बहुत-सी चुयियों रह गई थीं। दक्षिण के प्रांत संघर्षं से अच्धूते रह गए थे तथा 


पंजाब के सिक्ख राज्यों तथा सिपाहियों ने अग्रजं का साथ दिया, कुछ क्रातिकारी निश्चित 
समय से पहले अग्नि में कूद पडं ओर कुक आग जलने कं बाद भी निश्चित तिथि कौ 


प्रतीक्षा करते रहे। कितु संकल्पना ओर अभिप्रेरणा, कमिर्यो ओर कारण कु ही क्योँ न रहे 


हों, यह तो हर तरह से मानना पडेगा कि 1857 का संघर्ष केवल सैनिक विद्रोह मात्रः नहीं 
था। वह अंग्रेजी राज के इतिहास में प्रथम व्यापक ओर सशस्त्र संघर्ष था, जिसमें देश से 
अंग्रेजी शासन को समूल नष्ट करने का एक बहुत कुक संयुक्त ओर सशक्त प्रयास किया 
गया। 1857 के संघर्ष की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमे विदेशी शासन से मुक्ति 
पाने के उदेश्य से न केवल हिद्‌- मुसलमान बल्कि ताल्लुकेदार, जमींदार, राजे, नवाब, गरीब 
किसान, कारीगर, सिपाही तथा मजदूर भी साथ-साथ बडे-छोटे तथा जात विराद्री का 
भेद-भाव छोडकर अंशैजों के विरुद्ध लदे। आखिर एेसा कुछ था जिसने इन सबको एक 
साथ लाकर खडा कर दिया धा। 

क्रांति की असफलता तथा अंग्रेजी सरकार की दमन ओर अत्याचार की नीति का 
परिणाम यह हुआ कि शासको ओर शासितों कं बीच कौ खाई बहुत बद गई। आतंक से 
घबराए लोग शांत तो हो गए कितु रोमांचकारी स्मृतियों ओर रोष के बोञ्च से दबे रहे। 
अंग्रेज शासको का भी भारतीयों पर से विश्वास उठ गया। साथ ही अग्रजं ने अनुभव 
किया कि जमीदारों, ताल्लुकेदारों, नवाबों, राजो - महाराजं आदि सामतो ओर अरद्ध- सामतं 
के जरिए भारतीय जनता पर शासन करना ओर उन्हं दासता से जकड़ रखना अधिक 
आसान होगा। अतः एक नई नीति का सूत्रपात हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इन लोगों के 
कालांतर में त्रिटिश साम्राज्य में निहित स्वार्थ हो गए ओर ये उसके सबसे बडे पोषक बन 
गए। आज जब हम पीछे देखते हँ तो लगता है कि संभवतः यही कहीं अच्छा होता यदि 
सारे देसी राज्य ओर राजे-महाराजे तभी समाप्त हो गए होते ओर सारे देश पर एक-सी 
ही शासन-व्यवस्था लागू हो गई होती। यदि एसा हो जाता तो यह राजे-महाराजे देश के 
स्वाधीनता संघर्षं मे रोडा बनने कं लिए मौजूद न होते, 1947 में देश कौ स्वाधीनता के 
समय देसी राज्यों की जनता इतनी पिछड़ी हुई ओर बेबस न होती, देश कं विभिन भागों 
ने प्रतिनिधिक शासन को ओर एक साथ प्रगति को होती, राष्ट्रीय नेताओं को 500-600 
देसी राज्यों के एकीकरण ओर भारत संघ में मिलाने की भारी समस्या का सामना न 
करना पड़ा होता, सामंतशाही का कहीं पहले अंत हो जाता ओर आज भी इन भूतपूर्व 
नरेशोँ के विशेषाधिकासेँ ओर प्रीबी-परसोँ आदि का प्रश्न भारतीय राजनीति ओर लोकतंत्र 
के सामने न होता ओर संविधान में 26 वं संशोधन की जरूरत न पडी होती। 1857 के 








` 
16 स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास 


विद्रोह से अंग्रेजों को यह भी स्पष्ट हो गया कि वे भारतीयों मे आपस मेँ फूट ओर घृणा 
पैदा करकं ही भारत पर अपना राज कायम रख सकते थे। अतः ब्रिटेन की भारत-नीति 
में आमूल परिवर्तन किए गए तथा हिद्‌-मुसलमानों को एक-दूसरे के विरुद्ध भडकाने 
ओर लड़ाते रहने कौ नीति का प्रारंभ हुआ। इसी उदेश्य से भारतीय सेना को जातिगत 
आधार पर संगठित किया गया तथा जाट, राजपूत, सिक्ख आदि नामों से नए रेजीमेर 
बनाए गए ताकि 1857 के विद्रोह में सेना कौ जिस आपसी एकता के दर्शन हुए थे 
उसकी पुनरावृत्ति न हो। 

जँ तक भारतीय स्वाधीनता संघर्षं कं इतिहास का संबंध है, 1857 के विद्रोह ओर 
उसके दमन की प्रक्रिया से एक एेसी कटुता ओर तलखी की भावना का जन्म हुआ जिसने 
विदेशी शासन के प्रति अकर्मण्यता के युग काअंत कर दिया तथा एक नए युग का आरंभ 
किया। समय-समय पर आवश्यकतानुसार संघर्ष का रूप बदलता रहा। कितु, स्वतंत्रता का ` 
संघर्ष एक बार शुरू हुआ तो फिर चलता ही रहा, जब तक कि देश स्वाधीन न हो गया। 


1858 का भारतीय-णासन अधिनियम 


` कहते हैँ 1857 के विद्रोह कं फलस्वरूप भारत की शासन प्रणाली मँ अनेक मौलिक 
ओर महत्वपूर्णं परिवर्तन हुए। कुछ विदेशी लेखकों के अनुसार 1857 की घटनाओं ने 
त्रिटिश सरकार की तथां जनता की आत्मा को इतनी बुरी तरह इकञ्ञोर कर जगा दिया कि 
ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत करना अनिवार्य हो गया। कितु, वस्तुतः कपनी के समाप्त किए 
जाने का कारण 1857 का असफल विद्रोह मात्र नहीं था। कंपनी के विरुद्ध स्वयं व्रिटेन 
मे जनमत बहुत पहले से उभर रहा था ओर 1853 के चार्टर एक्ट से तो यह स्पष्ट हो ही 
गया था कि ब्रिटिश सरकार एक व्यापारी कंपनी कं हाथों में इतने बडे देश के साग्राज्य को 
अब अधिक लंबे असे तक छोड रहने कं लिए तैयार नहीं थी। वस्तुतः बात यह थी कि 
कंपनी के संचालक ओर साञ्ञेदार तो चाहते थे कि भारत कं शासन, व्यापार ओर लूट-मार 
के माल पर अकेले उनका आधिपत्य बना रहे, कितु इग्लैड में उनकी समृद्धि ओर खट-बाट 
को देखकर दूसरे लोगों को स्वाभाविक ईर्ष्या होती थी। वे चाहते थे कि कपनी का भारत 
के साथ व्यापार आदि का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए ताकि वे भी इस समृद्धि में 
हिस्सा बाँट सकं। भारत में रहने वाले यूरोपीय ओर ओंग्ल-भारतीय लोग भी चाहते थे कि 
कंपनी के शासन का अत हो ओर सीधे त्रिटिश सरकार का शंसन स्थापित हो। एेसी स्थिति 
में 1857 का विद्रोह तो कंपनी का शासन समाप्त करने के लिए एक बहाना मात्र था। वैसे 
भी 1857 के विद्रोह कं लिए कंपनी को दोष नहीं दिया जा सकता था क्योकि वर्षों पहले 
से भारत में कपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका 
था। 1857 के भारतीय-शासन विधेयक को संसद में उपस्थित करते समय तत्कालीन 
त्रिरिश प्रधान मंत्री लाई पामर्स्टन ने भी कहा था कि त्रै कंपनी के किसी दोष के कारण 
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एेसा नहीं कर रहे थे, वह तो इस विधेयक से एक असुविधाजनक ओर हानिकारक व्यवस्था 
का अंत करना चाहते थे। 

-1858 के भारतीय शासन अधिनियम (गवर्नमेट ओंफ इंडिया एक्ट, 1858) ने 
कपन्प के शासन की अत्येष्टि कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार कं हाथों मे सप 
दिया। कंपनी खत्म हो गई ओर राज-काज सम्राट कं नाम से होने लगा। कितु, यह स्मरण 
रखना आवश्यक है कि इस अधिनियम से जो परिवर्तन हृए उनसे भारत में अंग्रेजी राज कौ 
व्यवस्था मे कोई विशेष अंतर नहीं पडा, लगभग सब कुछ ज्यों का त्यों चलता रहा। कंवल 
गवर्नर-जनरल के हार्थो मे धीरे-धीरे अधिकाधिक शक्ति कं केद्रीकरण कौ प्रवृत्ति स्पष्ट 
हो गई ओर देसी राज्यों के साथ संबंधों कं सिलसिले मेँ गवर्नर-जनरल अब “ वायसराय ` 
कहलाने लगा क्योकि वह सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से ही अब देसी नरेशों से संबंध 
रख सकता था। 


विक्टोरिया की घोषणा 


नई व्यवस्था का आरंभ महारानी विक्टोरिया कौ घोषणा कं साथ हजी। घोषणा एक 
नवंबर को इलाहाबाद मेँ आयोजित एक विशेष दरबार मेँ की गई थी। घोषणा को 
ध्यानपूर्वक पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1857 का सशस्त्र विद्रोह असफल भले ही 
हो गया हो, वह बेकार नहीं गया ओर उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पडा। अंग्रेज शासकों ने उन 
कारणों को दुर करने के बारे मे गंभीरतापूर्वक सोच-विचार किया जिन्होँने 1857 कं विद्रोह 
को अनिवार्यं कर दिया था। घोषणा मेँ कहा गया था कि देसी नरेशं कं सम्मान ओर 
अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उन्हे स्वेच्छा से गोद लेने का अधिकार होगा, कपनी द्वारा 
उनके साथ की गई संधियों, करारोँ आदि का पालन किया जाएगा तथा उनके क्षेत्रों को नहीं 
छीना जाएगा, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले विद्रोहियों कं साथ दया ओर क्षमा का 
व्यवहार किया जाएगा, बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा तथा सभी धर्मों ओर जातियों के 
लोगों को बिना किसी पक्षपात के, योग्यतानुसार सरकारी पदों पर नियुक्ति कं अवसर दिए 
जा्ैगे। घोषणा में यह भी विश्वास दिलाया गया था कि जनता के. धार्मिक विचारों ओर 
विश्वासां मेँ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा देश कौ परंपराओं, आस्थाओं 
ओर रीति-रीवाजों का आद्र किया जाएगा। भारत सरकार के कानून सदस्य (लों मेंबर) सर 
` जस होफोन ने इस घोषणा के संबंध मेँ कहा था कि यह घोषणां केवल एक ओपचारिक 
प्रलेख था, कोई प्रतिज्ञा-पत्र नहीं जो अंग्रेजी शासको को वचन-बद्ध करे या अपनी कोई 
कानूनी कीमत रखे। यद्यपि घोषणा में दिए गए आश्वासन पूरे नहीं किए गए, फिर भी यह 
घोषणा एक विशेष महत्व रखती है क्योकि यही आने वाले लगभग 60 वर्षो तक अर्थात्‌ 
1917 तक त्रिटिश सरकार की भारत नीति का आधार स्तंभ तथा प्रशासन के कर्मों कौ 
| कसौटी बनी रही। 
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राष्टीयता ओर क्रांति का स्वर 
काम्रेस का जन्म (1875 -1914 ) 


“ स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हे ओर हम उसे लेकर रहेगे।" ` 
-लोकमान्य तिलक 


इंडियन नेशनल काग्रेस की स्थापना 


उन्नीसवीं शताब्दी की अंतिम चोधाई का काल भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का 
काल कहा जा सकता है! इस काल में कई राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ। उन सभी 
का उदेश्य अपने-अपने निर्धारित क्षेत्र मे भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। इनमें 
से कुर संगठन थे, बंगाल का इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1851 मे हुई ओर 
बाब प्रेसीडेसी का बाबे एसोसिएशन जो अगले वर्षं अर्थात 1852 में स्थापित हुआ। 

1876 में सुरेद्रनाथ बनजीं (1848-1925) ने इंडियन एसोसिएशन बनाया ओर 
1869 मे दादा भाई नौरोजी (1825-1917) ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौ बंबई शाखा 
का संगठन किया! इन संगठनों मे से किसी को भी राजनीतिक स्वाधीनता की कोई 
संकल्पना नहीं थी, अग्रेजी शासन से मुक्ति पाना उनका उदेश्य नहीं था, राष्ट्रीय अभ्युदय 
के किसी संगो्पग कार्यक्रम का भी उनके पास अभाव था। वे प्रायः बद जमींदारो, 
व्यापारियों अथवा थोडे से चोरी कं अग्रेजी पदे-लिखे लोगों के संगठन थे! फिर भी, इन 
संगठनों ने देश के विभिन भागों मे राजनीतिक चेतना जगाने का बहुमूल्य काम किया! 
¡885 में जिस इंडियन नेशनल काग्रेस की स्थापना हई उसका पथ प्रशस्त करने मे इन 


संगठनों का बहुत बडा हाथ रहा। 

1880 में ग्लेडस्टन सरकार ने लड रिपन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा! 
इससे पहले के वायसराय लोड लिन ने पदे-लिखे भारतीयों के प्रति बडा अनुदार ओर 
प्रतिक्रियावादी नीति का अनुसरण किया था। लड रिपन ने अनुभव किया कि यदि 
अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को देश कें शासन में किसी प्रकार साञ्जीदार नहीं बनाया 
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गया, तो वे सदा के लिए ब्रिटिश राज के शत्रु बन जार्णंगे। लोड लिटन ने भारतीय 
समाचार पत्रों पर जो बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे, रिपन ने उन्हें समाप्त कर दिया तथा 
स्थानीय प्रशासन में भारतीयों को अवसर देना प्रारंभ किया। 1883 में लोड रिपन ने एक 
विधेयक का प्रस्ताव किया जिसके अनुसार भारतीय मजिस्टरेट भारत में बसे यूरोपीय 


अपराधियों के मुकदमों की भी सुनवाई कर सकते थे। इस विधेयक से जो इलबटं बिल 


के नाम से प्रसिद्ध हआ, यूरोपीयों मेँ भारी रोष फल गया। वे लोग यह कब सहन कर 
सकते थे कि कोई काली चमडी वाला गोरो के मुकदमें सुने ओर निर्णय दे। भारत में 
बसे यूरोपीयों ने विधेयक के विरुद्ध एक बड़ा संगठित आंदोलन किया ओर अंत में उन्हे 
सफलता मिली। संगठन की इस सफलता से प्रभावित होकर राजनीतिक प्रवृत्ति वाले कुछ 
अंग्रेजी पदे-लिखे लोगों ने 1883 में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कांफ़रस) 
बुलाया। वस्तुतः इस सम्मेलन में ही इंडियन नेशनल काग्रेस कौ नीव रखी गईं। वैसे तो 
अधिक गहराई से सोचें तो कांग्रेस 1857 के विद्रोह ओर उसके दमन कं समय से ही 
फल रहे जागरण की परिणति थी। कितु, यह कहना कठिन होगा कि अपने जीवन के 
प्रारंभिक वर्षो मे काग्रेस कहाँ तक उस राजनीतिक ओर आर्थिक असंतोष कौ वाणी थी 
जो विदेशी शासन के अन्यायं ओर दोषों के कारण घुमड्‌ रहा था। काग्रेस का संगठन तो 
संभवतः अंग्रेजी सरकार के आशीर्वाद से, एक अवकाश-प्राप्त अंग्रेज अफसर एलेन 
ओक्टेवियन हयूम ने इस उदेश्य से किया था कि देश में बढता हुआ असंतोष किसी 
प्रकार उग्र रूप धारण न करे ओर उसे उदारवादी दिशा में अग्रसर किया जा सके। लाला 
लाजपतराय के अनुसार हयूम का विश्वास था कि भारत मे शीघ्र ही भयंकर विस्फोट कौ 
संभावना है जिसमें ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। बंबई प्रेसीडंसी में 
सचमुच कुछ दंगे हो भी चुके थे। अतः काग्रेस की स्थापना कौ तत्कालीन अभिप्रेरणा 
ओर उदेश्य संभवतः ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना ओर उस पर आए खतरे को टालना 
ही था। काग्रेस के जन्मदाताओं को अपने उदेश्य में कुक समय तक पर्याप्त सफलता 
मिली। बहत से एसोसिएशन काग्रेस में मिल गए तथा काग्रेस उन सारी राष्ट्ृवादी 
शक्तियों का संगम बन गई तो आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, थयोसोफ़ौ आदि 
धार्मिक सुधार तथा सामाजिक सेवा आंदोलनों के रूप में सक्रिय थीं। अपने प्रारंभिक 
वर्षो में काग्रेस कौ प्रमुख मग केवल यही थीं कि कुङराजनीतिक-साविधानिक सुधार 
किए जाए, कौसिलों में प्रतिनिधिक तत्व को भी स्थान मिले ओर भारतीयों को नौकरियों 
मे अधिक अवसर दिए जा्ं। इस प्रकार सब मिलाकर, प्रारभ में काग्रेस एक सुधारवादी 
संगठन थी, कोई क्रांतिकारी आंदोलन नही। उस पर सुरेद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी 
ओर गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी राष्टृवादियों का प्रभुत्व था ओर इन लोगों का 
व्रिटिशं ग जन्मजात न्यायप्रियता तथा प्रजातात्रिक भावनाओं मे असीम विश्वास 
था क्योकि वे भ्मँ्रेजी पदे ओर अंग्रेजी संस्कृति तथा आदर्शो में ढले हुए देश कं एक 
छोटे से विशिष्ट ग का नेतृत्व करते थे। वे भारत मे नौकरशाही कं आलोचक थे ओर 
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भारतीयों को शासन मेँ अधिकार दिए जाने के पक्षपाती, कितु उनका अग्रजं की 
सदाशयता में तथा त्रिरिश संस्थाओं की श्रेष्ठता में अटूट विश्वास था। वह समञ्जते थे कि 
भारत सांविधानिक्‌ उपायों द्वारा ही, त्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति का पालन 
करते. हुए, धीरे-धीरे ब्रिटिश शासन के अतर्गत, स्व-शासन के लक्ष्य कौ ओर बढता 
चलां जाएगा। इन उदारवादियों कौ विचारधारा ओर कार्यक्रम में बहुत सी दुर्बलताएं थीं। 
उन सब का मूल कारण संभवतः यही था कि उन्होने भारत ओर इंगलैंड क हितों को 
परस्पर संबद्ध मान लिया था। फिर भी, यही लोग भारतीय राष्ट्वाद के सूत्रधार थे ओर 
इन्हीं कं द्वारा महत्वपूर्णं राजनीतिक प्रश्नों पर किए गए सार्वजनिक विचारविमर्शं से 
जनता मे राजनीतिक चेतना जगनी प्रारंभ हई 
दिसंबर 1885 में बंबरई मरे काग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें 72 
` प्रतिनिधियों नै भाग लिया। इन में प्रायः सभी अँगेजी पदे-लिखे लोग विशेषकर वकील, 
कुछ बंबं कं व्यापारी ओर बंगाल कं जमींदार थे। कछ अंग्रेज भी उपस्थित थे। इस 
प्रथम अधिवेशन मेही काप्रेस ने मांग की कि (1) कद्र मे ओर प्रातो मे विधान परिषदों . 
का विस्तार किया जाए, (2) उच्च सरकारी नौकरियों मे भारतीयों को भी पूरा अवसर 
दिया जाए, (3) सैनिक व्यय मँ कमी कौ जाए्‌, तथा (4) एक शाही आयोग भारतीय 
प्रशासन कौ जच करे। 1888 तक काग्रेस यही विनम्र निवेदन हर वर्षं अपने अधिवेशनों 
मे दोहराती रही। इन दिनों की काग्रेस का दृष्टिकोण ओर अभिप्ररणा दादा भाई नौराजी के 
इन शब्दां मेँ मूर्तं हुई : 
हम ब्रिटिश प्रजा है, हम अपने हकों की माँग कर सकते है...अगर त्रिटेन कौ 
सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से हमें वंचित रखा जाता है तो फिर भारत को अंँगेजों के स्वामित्व 
मेँ रहने से क्या लाभ? यह तो एक ओर एशियाई निरंकुश शासन मात्र होगा। " 


होम रूल बिल 


1889 मे क्रिस कं बंब्ई अधिवेशन मे ब्रिटिश हाऊस ओंफ कोमंस के एक 
वरिष्ठ सदस्य, चासं ब्रेडला उपस्थित थे। त्रैडला भारतीय मामलों मे सक्रिय रुचि दशति 
रहे थे जिसके कारण त्रिटिश संसद मे लोग उन्हें ' भारत कं लिए सदस्य' के नाम से 
संबोधित करने लगे थे। त्रैडला ने विधान परिषदो में सुधार कं विषय को लेकर, काग्रेस 
की मोगों के आधार पर ब्रिटिश संसद कं लिए एक विधेयक का प्रारूप बनाया था। वे 
चाहते थे कि इस विधेयक पर भारतीय नेताओं कं परिपक्व विचार ओर प्रतिक्रियाएं एकत्र 
कर उनका भी यथासंभव विधेयक मे समावेश कर सके। अतः बंबईं अधिवेशन मेँ एक 
प्रस्ताव पास किया गया जिसमें भारत में प्रतिनिधिक संस्थाओं की योजना की एक 
। रूपरेखा दी गई थी। प्रस्ताव के समर्थकों मे थे पंडित मदन मोहन मालवीय, बिपिन चन्द्र 
पाल, लाला लाजपत राय, सुरेद्नाथ बनज, जौ सुब्रह्मण्यम अय्यर तथा अन्य। इग्लैँड 
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वापस पहुंच ` कर फरवरी, 1890 मँ चार्ल्स बेडला ने हाऊस ओंफ कमस के सामने 
अपना ' भारतीय परिषद संशोधन विधेयक ' प्रस्तुतं किया। विधेयक के अनुसार केद्रीय 
ओर प्रांतीय परिषदां का विस्तार होना था, सदस्यों की संख्या बढ़नी थी, परिषदं को 
आंशिक रूप में निर्वाचन के सिद्धांत पर संगठित किया जाना था तथा उन्हें अधिक 
अधिकार दिए जाने थे। 1889 के काग्रेस कं बंबई अधिवेशन में पास की गई योजना 
तथा चार्ल्स ब्रेडला के इस विधेयक को बाद में 'होमरूल स्कीम ' ओर !होमरूल बिल ' 
आदि नामों से पुकारा गया। चासं त्रैडला कां विधेयक पारित तो न हो सका ओर ब्रेडला 
की भी 1891 में मृत्यु हो गई; कितु त्रेडला के इस प्रयास की विशेषं महत्ता है क्योकि 
पहली बार इस में भारतीय परिषदो में निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान किया गया ओर 
बाद में लिबरल पाटी की विजय होने पर इसी विधेयक कं आधारं पर ब्रिटिश सरकार ने 
अपना भारतीय परिषद विधेयक पेश किया। संसद हारा पारित होने के बाद यही 1892 

का अधिनियम बना जिसका उल्लेख पिछले अध्याय में हो चुका हे। इस प्रकार काग्रेस 
के मंच से रखी गई राष्ट्रवादी मांगों ओर ब्रिटिश सरकार दवारा किए गए सांविधानिक 
सुधारों में एक धनिष्ठ अतर्सबंध स्थापित हआ ओर लंबे सिलसिले का सूत्रपात हआ 
जिसके अतर्गत अगले पचास वषोँ में त्रिटिश सरकार ने बहुत कछ संकोच ओर सदेह के 
साथ, बहुत धीरे-धीरे, भारतीयों को कुक अधिकार देने की दिशा में, अनिच्छापूर्वकं 

फंक-फँक कर कदम बढ़ाना आरंभ किया। जो कुछ दिया गया वह हर बार भोग से 
बहुत कम रहा। जो भी हो, एक ओर राष्ट्रीय मगो तथा दूसरी ओर साविधानिक सुधारों 
की किस्तों से भी स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास बराबर बनता गया। ` 


उग्रवाद ओर क्रांति की लहर 


1892 के भारतीय परिषद्‌ अधिनियम कं बाद, उन्नीसवीं सदी पूरी भी न होने पाई.थी 
कि भारतीय राजनीति में एक नूतन प्राणधारा का विकास हुआ। यह धारा थी उग्रवाद्‌ की। महाराष्ट 
मेँ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में अरविंद घोष ओर विपिन चन्दर पाल तथा पंजाब 
मेँ लाला लाजपत राय जैसे नए नेता उठे जिहोने राष्ट्रीय जीवन की रागिनी मेँ नया स्वर भरा, 
उसे नई गति ओर नई दिशा प्रदान की। मांगों ओर प्रर्थनाओं का स्थान अब राष्ट्रीय आंदोलन 
ओर क्रांति की पुकार ने ले लिया। ये नेता उग्रवादी कहलाए क्योकि उनका दृष्टिकोण उदारवादी 
अशवा सुधारवादी न होकर क्रांतिकारी था। वे ब्रिटिश साग्राज्यवाद का सक्रिय विरोध करने पर 
जोर देते थे। उनका विश्वास था कि हाथ-पाँव जोड़कर अंग्रेजों से प्रार्थनां करने तथा स्वतंत्रता 
की भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उसके लिए स्वावलंबन, संगठन ओर संघर्षं ` 
की आवश्यकता होती हे। बडे प्रभावशाली शब्दों मे लोकमान्य तिलक ने कहा, “ स्वतंत्रता हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है ओर हम उसे लेकर रहेगे। ” यही नारा आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता 
का मूल-मंत्र बन गया। 
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भारतीय राजनीति मेँ उग्रवाद के विकास के अनेक कारण थे। नौकरशाही, कुशासन, 
दुर्भिक्ष ओर महामारी जैसी दैनिक आपदाओं, धार्मिक पुनरुत्थान के प्रभाव तथा बढते हुए 
बुद्धिजीवी ओर नए मध्यम वर्ग कं आर्थिक ओर राजनीतिक असंतोष के फलस्वरूप 
जनता कं मन मेँ विदेशी शासन के प्रति घोर धृणा की भावना उत्पन हो गई थी। काग्रेस 
के 21 वें अधिवेशन में अध्यक्षीय पद्‌ से मद्रास में बोलते समय 1905 में गोपाल कृष्ण 
गोखले ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की ओर कहा कि वह भारतीय जनमत का 
सर्वथा तिरस्कार करता हे, जनता की गहनतम भावनाओं की अवहेलना करता है, शासिता 
के हितों के स्थान पर शासन के हितों कौ ही चिंता करता हे, अतः उसके सम्मुख न्याय 
की दुहाई देना कोरा मजाक है। त्रिरिश उपनिवेशों मे तथा स्वयं भारत मे अग्रिजं के 
जातीय अहंकार तथा भारतीयों के प्रति अपमानजनक व्यवहार से यह घृणा ओर भी बदी। 
भारतीय समाचार पत्रों तथा कलकत्ता, मद्रास ओर बंबई में स्थापित नए विश्वविद्यालयों ने 
भी राजनीतिक चेतना की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया। दूसरी ओर, तत्कालीन वायसराय 
लोड कर्जन बडा प्रतिक्रियावादी ओर क्रूर साम्राज्यवादी था। शिक्षित भारतीयों को भी 
कर्जन बहुत गिरी हई दृष्टि से देखता था। उसका विचार था कि इस देश का उद्धार 
अग्रजो को ही करना है ओर भविष्य मेँ कभी भी भारतीय हाथों में सत्ता सौँपने का प्रश्न 
नहीं उठता। कर्जन का उदेश्य था भारत में राष्ट्रीय भावना ओर आंदोलन का कठोरता के 
साथ दमन करना। कर्जन ने फूट डालो ओर राज्य करो की नीति का अनुसरण किया ओर 
जनता की भावनाओं की जरा भी परवाह किए बिना 1905 में बंग-भंग कौ योजना बना 
डाली। बंग-भंग के विरुद्ध सारे देश में प्रचंड आंदोलन हुआ। इस प्रकार, उग्रवाद्‌ कौ 
भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने ओर राष्ट्रीय आंदोलन को ओर तेज करने मेँ काफी 
जिम्मेवारी कर्जन की ओर उसकी नीति की थी। 

उग्रवाद ब्रिटिश साग्राज्यवाद के प्रति तो क्रातिकारी भावना का द्योतक था ही, वह 
भारतीय राष्ट्रीयता कौ उदारवादी प्रवृत्ति ओर सुधारवादी नेताओं के विरुद्ध भी विद्रोह का 
शंखनाद था। 1904, 1905 ओर 1906 के अपने अधिवेशनों मँ काग्रेस ने सांविधानिक 
सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया तथा ' स्वराज' के अपने उद्देश्य की घोषणा की। 
स्वराज का अर्थं उस समय वैसी ही शासन-व्यवस्था था जैसी कि स्वशासित उपनिवेश 
मे थी। काग्रेस ने यह भी माग की कि विधान परिषदं का तुरंत विस्तार किया जाए 
ताकि उनमें “ जनता का अधिक ओर सचमुच प्रभावी प्रतिनिधित्व तथा देश के प्रशासनिक 
ओर आर्थिक मामलों में कुछ ज्यादा नियंत्रण हो सके। " 

_ उग्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध मेँ स्वदेशी ओर बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ 
किए जिनके वारा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास मे एक नए अध्याय की रचना हूई। 1907 
के सूरत अधिवेशन मँ काग्रेस संगठन उदारवादी अथवा "नरम" तथा उग्रवादी अथवा “गरम 
दलों मेँ विभाजित हो गया। अधिवेशन में लोकमान्य तिलक कं नेतृत्व मे उग्रवादियो ने 
“स्वराज्य ', ' राष्ट्रीय शिक्षा" ओर “ बहिष्कार" संबंधी प्रस्तावों के पास किए जाने का आग्रह 
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किया। उदारवादियों ने इनका विरोध किया। ज्ञगडा इतना बढा कि उदारवादियोँ ने उग्रवादियों 
को काप्रस से निष्कासित कर दिया। इसके बाद 1916 तक काग्रेस पर उदारवादियों का 
आधिपत्य रहा। 1916 में ही उग्रवादी ओर उदारवादी फिर से साथ-साथ आए्‌। वस्तुतः . 
बीसवीं सदी के प्रारंभ मेँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कौ तीन विभिन धाराँ थीं : एक 
उदारवादी, दूसरी उग्रवादी तथा तीसरी ' आतंकवादी ' क्रांतिकारी। क्रांतिकारी भी उग्रवादी 
राष्ट्रीयता का ही अंगं थे कितु वे विदेशी शासन से मुविति के लिए हिंसात्मक उपायो का 
प्रयोग आवश्यक ओर उचित समञ्जते थे। महाराष्ट मे वीर सावरकर ओर श्यामजी कृष्ण वर्मा 
ने क्रातिकारी आंदोलन का संगठन किया। बंगाल में बंग-भंग कं दिनों में इसका विस्फोट 
हआ ओर वीरेंद्र घोष तथा भूपेद्रनाथ दत्त जैसे लोगों ने इसका नेतृत्व किया। लगभग इसी 
समय पंजाब में क्रातिकारी समितियों की स्थापना हुई। सरदार अजीत सिंह, भाई परमानन्द, 
उनके छोटे भाई बालमुकुद तथा लाला हरदयाल ने क्रांतिकारियों का संगठन करने मे पहल 
कौ। भारत के बाहर भी क्रातिकारी क्रियाशील थे-इग्लैड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ओर वीर 
सावरकर, प़्ांस मे मैडम कामा ओर अमरीका मे लाला हरदयाल तथा अन्य लोग। 

राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी कमजोर पडते जा रहे थे ओर उग्रवादियों तथा 
क्रातिकारियों का प्रभाव बढता जा रहा था। क्रातिकारियों कं षडयंत्र, राजनीतिक डाकेजनी 
तथा अंग्रेजी अफसर की हत्या की घटनाओं के समाचार बढते जा रहे थे। पेसी स्थिति 
मे, कहीं काग्रेस संगठन ओर सारा राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवादी क्रांतिकारियों के हाथों मेन 
चला जाए, हस संभावना से अंग्रेज सरकार घबरा उठी। उसकी नीति यह थी कि 
उदारवादियों से समञ्जौता करने का प्रयास किया जाए ओर गरम दल के उग्रवादियों को 
कुचल दिया जाए। 1907 मे लाला लाजपत राय ओर सरदार अजीत सिंह को बिना 
मुकदमा चलाय मांँडले कौ जेल मे भेज दिया गया। समाचारपत्रं की स्वतंत्रता पर 
पाबंदी लगा दी गई। 1908 मे लोकमान्य तिलक को केसरी में लिखे गए एक लेख के 
लिये 6 साल की सख्त सजा दी गई। बहुत से लेखक, प्रकाशक, मुद्रक ओर संपादक 
जलो मेँ बंद कर दिए गए तथा बहुत से लोगो को आतंकवादी कृत्यो कं लिए सजा दी 
ग तथा फाँसी तक पर चद्ाया गया। इस प्रकार जहां एक ओर दमनचक्र पूरी तेजी कं 
साथ चलाया गया वहाँ दूसरी ओर कु ताजा सांविधानिक सुधार भी अनिवार्य समञ्च 
जाने लगे। साथ ही, राष्टीय आंदोलन को किसी प्रकार अंदर से तोड्ने-फोड्ने कौ 
तरकीब भी सोची जाने लगी। 


सांप्रदायिक समस्या 
ज्यों ज्यों राषटरीय आंदोलन का स्वर तीत्र होता गया, त्यो -त्यो अंग्रेज अधिकारियों की 


यह चिंता बदने लगी कि उसको वेगवती धारा को किस प्रकार रोका जाए। अंग्रेज को शीघ्र 
ही यह स्पष्ट हो गया कि जब तक भारतीयों मे बढती एकता ओर राजनीतिक चेतना का 
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स्वर किसी प्रकार अवरुद्ध नहीं किया जाएगा तब तक भारत मे अंग्रेजी राज सुरक्षित न हो 
।  सकेगा। राष्ट्रीयता की शवितयों को क्षीण करने कं लिए उन्होने सा प्रदायिकता को बढावा 
| देने का निश्चय किया। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में सांप्रदायिकता `के 
उद्भव ओर विकास का सारा दोष अंगरेजों पर ही है, फिर भी यह अवश्य सत्य हे किदेश 
कौ राजनीति के कत्र मे साप्रदायिकता के प्रभावीकरण का मुख्य उत्तरदायित्व अंग्रेज शासको 
कौ नीति काही हे। यदि जातियों के अथवा धर्म के आधार पर भारतीयां मे फूट डालने 
कौ नीति का सहारा न लिया गया होता तो साप्रदायिक समस्या न वह स्वरूप ओर महत्व 
धारण न किया होता जो उसने किया ओर जिसके कारण स्वाधीनता कौ बाद भी, देश का 
साप्रदायिक आधार पर विभाजन हो जाने के बाद भी, हमारा राजनीतिक जीवन ओर हमारी 
सांविधानिक व्यवस्था स्वस्थ वातावरण में नहीं पनप पाए। 
| अग्रेजों का आधिपत्य होने से पहले देश में मुसलमानों का शासन था, अतः प्रास्भ 
मे अग्रेजों कौ नीति यह रही कि प्रशासन के कार्य मे हिदुओं का सहयोग ओर राजभक्ति 
पाने का विशेष प्रयास किया जाए तथा हिंदुओं को अपने अनुकूल कर मुसलमानों की 
शक्ति को कम किया जाए। इस नीति में अचानक परिवर्तन हआ 1871 मेँ सर विलियम 
हंटर कौ द इंडियन मुसलमान्स शीर्षक पुस्तक प्रकाशित होने कं बाद्‌ से लेखक ने 
भारतीय राष्ट्रवाद के बढते हए खतरे के प्रति ब्रिटिश सरकार को सचेत किया था ओर 
सुज्ञाया था कि राष्ट्रीय आदोलन मुख्य रूप से हिदुओं का आंदोलन है तथा सरकार इस 
आंदोलन की शविति को कम करने के लिए अब तक उपेक्षित मुसलमानों का प्रति-संतुलन 
कं रूप में प्रयोग कर सकती है। मुसलमानों मेँ अगरजी पदे-लिखे लोग प्रायः नहीं थे 
क्योकि मुसलमान अँगरेजी शिक्षा को अपने धरम के विरुद्ध समञ्ञकर उसका बहिष्कार 
करते आए थे। सर सैयद अहमद खौ ( 1817- 1898) ने मुसलमानों को चेतावनी दी कि 
' यदि उन्होने अंग्रेजी शिक्षा को नहीं अपनाया तो वे हिंदुओं से बहुत पीछे रह जाएगे। इन्हीं 
^ ˆ विचारों से प्रेरित होकर सर सैयद ने अलीगढ मुस्लिम कोलिज की स्थापना कौ। उन्होने 
| तथा इस कालिज कं प्रथम प्रधानाचार्य थियोडोर बक ने मुसलमानों को साप्रदायिक 
॥ आधार पर संगठित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय आदोलन से अलग रखने में प्रमुख, भाग 
लिया। सैयद अहमद खोँ ने कहा कि काग्रेस का ध्येय तो बहुसंख्यकों का शासन 
स्थापित करना है। उसके सफल होने का अर्थ होगा भारत में हिंदुओं का राज। यह भारत 
के मसुलमानों के लिये घतक होगा । अतः मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार का विरोध 
करने कं बजाय उसके साथ सहयोग का मार्ग अपनाना चाहिए ओर काग्रेस कौ बढती हुई 
शक्ति को रोकना चाहिए। ~ ¦ 
1905 कौ बंगाल विभाजन की योजना के मूल मे भी हिंदुओं ओर मुसलमानीं के 
बीच विभाजन कौ खाई खोदकर राष्ट्रीयता की उमडती हई धारा को अवरुद्ध करने.की 
नीति सक्रिय थी। 1906 के अत मे वायसराय कं निजी सचिव डनलप स्मिथ तथा 
धियोडोर बेक के उत्तराधिकारी आर्चिबोल्ड की प्रणा से मुसलमानों का एक शिष्टमंडल 
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| आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लोड मियो से मिला ओर उसने मुसलमानों के लिए 
कुछ विशेष रियायतों तथा सांप्रदायिक चुनावों की मांग कौ। वायसराय ने सहानुभूति 
दिखाई ओर सिद्धांत रूप मे शिष्टमंडल की मांगों के साथ सहमति प्रकट की। इसी वर्ष 
दिसंबर 1906 में मुसलिम हितों कौ रक्षा करने के उदेश्य से मुसलिम लीम्‌ की स्थापना ` 
` हृई। मुसलिम सामंती त्वो द्वारा संचालित यह एक छोटी सी उच्चवर्गीय संस्था थी कितु 
इसे अग्रजो ने प्रारंभ से ही प्रोत्साहन दिया क्योकि वे चाहते थे कि मुसलमानों की नई 
पीढी को काग्रेस से अलग रखा जाए ताकि मुसलिम हितों के नाम पर काग्रेस की शक्ति 
पर अंकुश रखा जा सके। लोड मियो के इस आग्रह पर कि भारतीय मुसलमानों को 
संतुष्ट करने के नाम पर पृथक निर्वाचनों कौ मोग को मानना जरूरी है, भारत सचिव 
लाई मोल को भी अपनी इच्छा ओर विचारों के विपरीत यह प्रस्ताव मान लेना पडा ओर 
1909 कं मोले-मिटो सुधारो में सांप्रदायिक आधार पर पृथक चुनावों कौ व्यवस्था का 
समावेश कर दिया गया। इसके बाद तो हिंद्‌-मुसलमानों के बीच की खाई बढती ही गई 
ओर पृथक चुनावों का परिणाम हआ पृथक राष्ट्रीयता की विचारधारा ओर अत में देश ` 
का विभाजन ओर दो पृथक राष्ट्र की स्थापना। पंडित नेहरू ने अपनी डिस्कवरी 
ओफ इंडिया (हिदुस्तान कौ कहानी) में सांप्रदायिक चुनावों का उल्लेख करते समय 
लिखा हैः | 
“ पृथक निर्वाचन से वे समुदाय जो कमजोर थे या पिच्डे हुए थे, ओर ज्यादा 
कमजोर हो गए। उससे अलहदगी कौ भावना को बद़ावा मिला ओर राष्ट्रीय एकता 
की उन्नति में बाधा पडी। पृथक निर्वाचन का अर्थं था लोकतंत्र से इंकार। उसने 
अत्यंत प्रतिक्रियावादी ढंग से नए निहित स्वार्थं पैदा किए, उससे मापदंड नीचे हो 
गए, ओर उसने सारे देश के सामने जो वास्तविक समस्यां थीं, उनसे ध्यान हरा 
दिया। ....उन्होने भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू को भारी आघात पहुंचाया, हर 
प्रकार की पृथकता की भावनाओं को जन्म दिया ओर अत में देश के बंटवारे की 
ही बात सामने आई। 


माले -मिंटो सुधार : 1909 का परिषद अधिनियम 


जिस -समय लाई कर्जन के बाद लाई मिंटो गवर्नर-जनरल बनकर भारत आए ओर. ^ 
इग्लैड में जोन मलं ने भारत सविच का पद्‌ संभाला, सारे देश में राजनीतिक अशांति 
धीरे-धीरे बढती जा रही थी। जैसा कि लाई मिंटो ने स्वयं -कहा था, «ऊपर से शांत 
दिखने वाली सतह कं नीचे, भारी राजनीतिक अशांति का गुबार छिपा था ओर उसमे से 
बहुत कुक नितांत न्यायोचित था।“ लड मियो ने अनुभव किया कि इस राजनीतिक 
अशांति तथा बढते हुए उग्रवाद्‌ ओर आतंकवाद की धारा को रोकने के लिए यह 
आवश्यक था कि सरकार कुछ कारगर कदम उटठाए। अतः लड उफरिन के उदाहरण का 
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अनुसरण करते हुए उन्होने भारत साचव की अनुमति से अपनी परिषद की एक समिति 
नियुक्त की ओर उससे ओर मामलों के साथ-साथ विधान-परिषदों मे अधिक 
प्रतिनिधित्व, बजट पर वाद-विवाद के लिए अधिक समय तथा बजर प्रस्तुत करने ओर 
उसमे संशोधन करने कौ प्रक्रिया आदि विषयों पर विचार करने के लिए कहा। 

इस समिति कौ सहायता से गवर्नर-जनरल लोड मिंटो ओर भारत सविच लोड 
माले ने वह योजना बनाई जो लगभग तीन वर्ष तक गर्भं में रहने के बाद मोँले-मिंये 
सुधारों कं नाम से सामने आई। इस योजना के संकल्पन ओर निर्माण में गोपालकृष्ण 
गोखले कं सलाह-मशविरे से भी पुरा लाभ उठाया गया था। 1908 का अंत होते-होते 
व्रिटिश सरकार भी लाड मिंटो कौ इस बात पर सहमत हो गई कि भारत की तत्कालीन 


राजनीतिक स्थिति का सामना करने के लिए यह नितांत जरूरी था कि विधान-परिषदों में 


प्रतिनिधिक तत्वों को बढाया जाए ओर एेसा करने के लिए शीघ्र कुक ठोस कदम उठाए 
जार 2 नवंबर, 1908 को जारी किए गए राजकीय अध्यादेश मेँ कहा गया था कि अब 
समय आ गया है जब प्रतिनिधिक संस्थाओं के भारत में क्रमिक विकास के सिद्धांत का 
बुद्धिमत्तापूर्वक विस्तार किया जाना चाहिए। 17 दिसंबर, 1908 को लाई मोल ने हाउस 


 ओंफ लोडस में सुधार-प्रस्तावों की व्याख्या की ओर बाद मेँ 17 फरवरी, 1909 को, 


एक ओर भारतीय परिषद विधेयक-इंडियन कौसिल्स बिल, 1909 सदन के सामने रखा। 
25 मर्ह, 1909 को यह विधेयक पास हो गया ओर 15 गवंबर, 1909 को राजकीय 


` अनुमोदन मिलने के बाद यही 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से 


लागू हुआ। 
1909 का अधिनियम : उदेश्य ओर धारां 


मोले-मिंटो सुधार अथवा 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम का लक्ष्य 1892 
के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भरतीय राजनीति मेँ बढते हए उग्रवाद तथा 
क्रातिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन स्थिति का सामना करना था। इन सुधारों के मूल में 
सरकार कौ यह इच्छा विद्यमान थी कि. कांग्रेस के नरम अथवा उदारवादी नेताओं को 
प्रसन कर दिया जाए ओर सांप्रदायिकता की भावना को दृढ करके उग्रवाद तथा 
क्रातिकारी राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन कर दिया जाए। इन सुधार योजनाओं का यह 
उदेश्य कदापि नहीं था कि भारत में उत्तरदायी अथवा प्रतिनिधिक व्यवस्था प्रारंभ की 
जाए। वस्तुतः मोँलं- मियो भारत में उत्तरदायी शासन असंभव ओर अनुपयुक्त समञ्जते थे। 
वे तो भारतीयों का प्रशासन में केवल सहयोग मात्र चाहते थे। 

कहने को तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तन 
प्रगतिशील थे ओर काग्रेस के उदारवादी नेताओं ने आरंभ मेँ उनका स्वागत भी किया, 
कितु, वस्तुतः अधिनियम का मूल स्वर प्रतिगामी था। शासन के कार्य मे भारतीयों के 
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सहयोग की जिस नीति का 1861 में प्रारंभ किया गया धा, 1909 को अधिनियम ने उसे 
केवल जरा. सा ओर आगे बढाया। देश में प्रतिनिधिक, उत्तरदायी अथवा संसदीय शासन 
प्रणाली के प्रवर्तन की ओर इस अधिनियम मे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा कंद्रीय 
अथवा प्रांतीय विधान परिषदों का कार्यपालिका की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित 
करने का कोड प्रयत नहीं किया गया। वस्तुतः विधायन के षेत्र में अब भी कार्याग का 
ही नियंत्रण बना रहा तथा भारतीय प्रशासन पूर्णतया ब्रिटिश सरकार कं प्रति ही उत्तरदायी 
रहा। विधान-परिषदों के गैर-सरकारी सदस्य चाहे कुछ भौ करं उससे सरकार कौ मूल 
नीतियों मे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं था। जैसा कि मोरेग्यू-चेम्सफोड रिपोर्ट म बाद 
मे कहा गया था मिंयो-मोलं “ सुधार भारत कौ राजनीतिक समस्याओं का हल नहीं थे 
वयोकि उनके अंतर्गत स्थापित . परिषदं उत्तरदायी नहीं थी ओर उत्तरदायित्व ही लोकप्रिय 
सरकार की जान है।" सुधारों के जनको -मिंयो ओर मोँले-ने स्वयं भी स्पष्ट रूप से 
कहा था कि उनका भारत मेँ उत्तरदायी शासन अथवा संसदीय संस्थाओं कौ स्थापना 
करने का तनिक भी विचार नहीं था। 17 दिसंबर, 1908 को हाउस ओंफ कमस मं 
मलिं ने य्न तक कह दिया था कि “यदि इन सुधारों से किसी तरह भी भारत मे 
संसदीय व्यवस्था स्थापित होने काडर हो तो कम से कम मै उससे कोई नाता रखने कं 
लिए तैयार नहीं हू। " | 

मलि-मिंये सुधारों का सबसे बडा दोष था पृथक्‌ अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति 
की सृष्टि जिसके अनुसार विभिन्न हितों एवं वर्गो को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया 
था था ओर मुसलमानां, वाणिज्य-सघों, जमीदारों आदि के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए 
थे। मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करते समय जाति की आनुपातिक संख्या का 
ध्यान रखा जाना था। अधिनियम कं वारा जिस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा प्रारंभ हुई 
उसने भारत के भावी सार्वजनिक जीवन को विषाक्त कर दिया, पृथकता की प्रवृत्तियों को 
प्रोत्साहन दिया ओर अंत मे भारत-विभाजन कौ मग के लिए राह तैयार कौ। 1857 कौ 
क्रांति के दमन के बाद, धर्मनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्रीयता को यह सबसे बड धक्का था; अग्रिजों 
की "फूट डालो ओर राज करो' की नीति को सबसे बडी विजय। स्वयं भारत-सचिव ल 
मोल ने वायसराय मिंयो को एक पत्र मेँ ठीक ही लिखा था : 

"याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम एेसे घातक विष के बीज बो 

रहे हँ जिनकी फसल बडी कड्वी होगी। " प 

मोलि -मिंये योजना 1910 मे लागू हई। उसी वर्ष लोड हार्दिंज भारत के वायसराय 
बन कर आये। हार्टिज ने काग्रेस कं साथ उदारता की नीति अपनाई ओर सुधारों को 
कार्यान्वितं करने की भरसक चेष्टा कौ कितु, मोंले-मिंयो सुधारो से उत्तरदायी शासन कौ 
स्थापना नहीं हई। मताधिकार बहुत सीमित था ओर विधान परिषदं प्रभावी न हो सकं 
वयोकि जैसा हम देख चुके हैँ उनकं अधिकारों पर बहुत से प्रतिबध लगे थे ओर 
उन्हे कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखने का अधिकार नहीं था। वास्तविक शक्ति सरकारी 
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सदस्यों कं हाथों मे ही बनी रही तथा उनके ओर गैर-सरकारी सदस्यो कं बीच खाई 
कायम रही। | | 

“ मोल -मिंयो सुधारों के द्वारा स्थापित अस्थायी संतुलन अधिक दिन नहीं चल सका। ` 
लोड चेम्सफोड के शब्दों मे वह संतुलन एेसा था ही नहीं जो अधिक काल तक चल ` 


 सकता। पदे-लिखे भारतीयों की अपने देश के शासन मे अधिक सक्रिय भाग लेने की 


मोग हर साल तीव्र से तीव्रतर होती जा रही थी ओर 1909 कं सुधारों द्वारा स्थापित 
` सांविधानिक निरंकुशतत्र' उनका समाधान नहीं कर सकता था। 

1911 मेँ ब्रिटिश सम्राट जज पंचम भारत आए ओर उन्होने दिल्ली दरबार मे 
बंगाल कं विभाजन को रद करने की ओर राजधानी कलकत्ते से दिल्ली बदलने की 
घोषणा कौ। नए वायसराय लाई हार्डिज भी प्रांतीय स्वायत्तता क हामी थे। इस सबसे 
देश मेँ कुछ आशा ओर प्रसत्नता की एक लहर सी आई कितु वह अधिक दिन न रिक 
सको। तत्कालीन भारत- सविच लड क्रीव ने 1912 मेँ स्पष्ट एेलान किया कि उनका 
भारत मेँ किसी प्रकार का स्वशासन स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है । इस एेलान के 
फलस्वरूप आतंकवादी फिर जोर पकडने लगे तथा क्रांतिकारी आंदोलनों मेँ नई गति आ 


गई। सरकार के दमनचक्र की क्रूरता भी बढी कितुं क्रांति का स्वर दबने के बजाय ओर | 
तेज होता गया। 
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“यदि भारत कं लोग सम्राट की परम तथा सतत सत्ता के अधीन स्वशासन 
के मार्गं पर आगे बना | चाहते है, तो. उन्हं व्यक्तिगत रूप से ही नहीं 
बल्कि सामूहिक रूप से यह दिखा देना चाहिए कि उनमें स्वशासन कं । 
लिए अपेक्षित सारे गुण मौजूद है... वे शिक्षित ओर राजनीति-सजग निर्वाचकों || 
का निर्माण कर, विरोधी विचारों की रक्षा करें तथा उन्हें सहन करना सीखें, | 

अल्पसंख्यकों के अधिकारों कौ रक्षा करें, स्वाशासन कौ कला मेँ निहित 

खतरों से जूह्ने के लिए तैयार रहं ओर कोई भी चुनौती उपस्थित होने पर 

सभी आवश्यक उपायों द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए करिवबद्ध रहं । " 

-एडविन मोटेग्यू 
1914 में कई महत्वपूर्ण घटनां हुई। प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हो गया+ लोकमान्य 
तिलक बर्मा की मंडले जेल से छूटकर भारत वापस आए। श्रीमती एनी बेसर, जो एक 
 आयरिश महिला थीं, भारतीय राजनीति मेँ उतर आई। अगले ही वर्ष लोकमान्य तिलक 
भी फिर राजनीति में कूद पडे। जैसे-जैसे महायुद्ध की ज्वाला फलती गई, भारतवासियों 
के दिलों मे नई राजनीतिक आकांक्षा जन्मीं ओर एक नई चेतना ने बल पकडा। इस 
सारे वातावरण की अवहेलनां करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं .था। भारत 
के प्रबुद्ध जनमत ने जोरों के साथ यह आवाज उठाई कि ब्रिटिश सरकार भारतम भी 
स्वतंत्रता ओर आत्मनिर्णय के उन्हीं सिद्धान्तो को लागू करे जिनके लिए लने का | 
मित्र-देश अन्यत्र दावा कर रहे थे। | 
गोखले, दादाभाई ` नौरोजी तथा फिरोजशाह मेहता की मृत्यु के बाद्‌, काग्रेस के 
रष्टय आंदोलन कौ बागडोर धीरे-धीरे नरम दल के हाथों से खिसक गई ओर 1916 मँ | 
ही लोकमान्य तिलक ओर उनके गरम दल ने कांग्रेस पर कल्जा कर लिया। उसी वर्ष में 
 आयरलैड के होमरूल आंदोलन की प्रेरणा से, लोकमान्य तिलक ओर श्रीमती एनी बेसर 
ने भारत में होमरूल आंदोलन का संगठन किया। यह आंदोलन एक सांविधानिक संघर्ष 
था ओर इसका लक्ष्य था ब्रिटिश साग्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्त 
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करना। इस आंदोलन ने पहली बार ‹ स्वशासन' ओर ‹ राष्ट्रीय शिक्षा' का नारा बुलंद 
किया। आंदोलन शीघ्र ही सारे देश में फल गया। सरकार ने इसे कुचल डालने के लिए 
दमन-चक्र का पुरा प्रयोग किया; कितु जून, 1917 मेँ श्रीमती एनी बेसेट की गिरपतारी 
से आंदोलन दावानल-सा भडक उटठा। सरकार शीघ्र ही श्रीमती एनी बेसेट को रिहा करने 
पर मजबूर हो गई ओर उनकी सेवाओं के लिए, 1917 मेँ ही काग्रेस ने उन्हे अपना 
अध्यक्ष चुन लिया। यद्यपि जैसे-जैसे महायुद्ध की समाप्ति के दिनि निकट आते गए, 
आंदोलन क्षीण पडता गया ओर अत मेँ मुरञ्ञा गया, कितु राष्ट्रीयता के आंदोलन को 
जीवित रखने तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक नई तकनीक जोडने 
मे होमरूल आंदोलन का अपना विशिष्ट स्थान है। 

होमरूल आंदोलन के पीके संभवतः यह विश्वास था कि महायुद्ध समाप्त होने पर 
भारत को स्वशासन अवश्य प्राप्त हो जाएगा। काग्रेस ने ज्जं पंचम का पूरा स्वागतं किया 
था तथा महायुद्ध में भी सरकार का साथ दिया था। युद्ध जीतने में भारत ने ब्रिटेन कौ 
भारी सहायता की थी तथा भारतीय सेना की टुकड़यों कौ वीरता, अनुशासन ओर 
युद्ध-कौशल के लिए सब जगह प्रशंसा की गई थी। त्रिटेन ने बार-बार यह एेलान किया 
` था कि वह संसार में लोकतंत्र की रक्षा के लिए तथा पराधीन रट को * आत्मनिर्णय' 
का अधिकार देने के लिए युद्ध कर रहा है। कितु श्रीमती वेसेट ने स्पष्ट कहा था कि 
भारत युद्धकालीन राजभक्ति का इनाम नहीं मँगता, वह अपने बेटों के रक्त ओर बेटियों 
के ओंसुओं के बदले मेँ स्वतंत्रता की किश्तों का सौदा नहीं करता। वह तो एक राष्ट 
होने के नाते. अपने अधिकार चाहता हे ओर साप्राज्य की प्रजा कौ विभिन जातियों के 
बीच न्याय की माँग करता हे। ` 

बीसवीं सदी के दूसरे दशक मे एक अन्य महत्वपूर्णं घटना घटी ओर वह थी 
मुसलिम समाज का राष्ट्रीय आंदोलन की मूल धारा के निकट पहुंचना, मुसलिम लीग कं 
प्रारंभिक वर्षो मे अलीगढ विश्वविद्यालय के अ्द्ध-सामंती ओर पृथकतावादी राजनीतिज्ञ 
का उस पर नियंत्रण रहा था। कितु 1912 के बाद शिक्षित मुसलमान युवकों के 
दृष्टिकोण मेँ परिवर्तन होने लगा ओर. वे काग्रेस की विचारधारा कं निकट आए; 
मुसलमानों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने के अनेक कारण थे जैसे तुर्की के प्रति ब्रिटिश 
सरकार की शत्रुतापूर्णं नीति, तुर्की -इटली युद्ध ओर बाल्कन युद्धो मेँ इग्लैँड का तुर्की के 
विरुद्ध रहना तथा प्रथम महायुद्ध में भी एक ओर इग्लैँड, फ़ांस ओर रूस का संयुक्त 
मोर्चा तथा दूसरी ओर जर्मनी ओर तुकं का पक्ष, नए वायसराय लाई हाडिंज का करस 
के प्रति मेलजोल का व्यवहार ओर मौलाना अबुल कलाम आजाद, अली बंधु, मोहम्मद 
अली जिना तथा मौलाना शिबली जैसे नए नेताओं का प्रभाव। 

काग्रेस ने, दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में हए, अपने 1906 के कलकत्ता 
अधिवेशन मेँ माँग की थी कि भारत में वैसी ही स्वशासन कौ व्यवस्था लागू कौ जाए जैसी 
कि अन्य स्वशासित ब्रिटिश उपनिवेशों में थी। 'दादाभ।ई नौरोजी ने कही था कि स्व-शासन 
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अथवा स्वराज ही भारत की आर्थिक समस्याओं ओर गरीबी का “एकमात्र ओर प्रमुख 
उपचार” है। 1913 के अपने लखनऊ अधिवेशन मेँ मुसलिम लीग ने भी स्व-शासन का 
राष्टीय लक्ष्य स्वीकार किया था ओर काग्रेस के साथ सहयोग कौ आवश्यकता पर पर बल 
दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना (1876-1949) मुसलिम लीग की साप्रदायिक राजनीति 
के कारण अब तक उससे अलग रहे थे। 1913 का लखनऊ अधिवेशन पहला लीग ५/1 
अधिवेशनं था जिसमे जिन्ना ने भाग लिया। उसी वर्षं काग्रेस के कराची अधिवेशनमें भी 
जिना उपस्थित थे। कांग्रेस ने मुसलिम लीग की नीति में परिवर्तन का स्वागत किया ओर 
स्वशासन का लक्षय स्वीकारने पर लीग को हार्दिक बधाई दी। 1914 में काग्रेस कं मद्रास ` 
अधिवेशन में की गई प्रांतीय स्वशासन कौ तथा भारत म ओर भारत से बाहर भारतीयों के # | 
विरुद्ध अन्यायपूर्ण भेद-भावं को समाप्त करने कौ मोग से यह स्पष्ट था कि प्रथम महायुद्ध॒ 1 
प्रारभ होने से पहले ही काग्रेस ओर मुसलिम लीग दोनों का समान लक्ष्य हो गया था ओर 
यह लक्ष्य था त्रिरटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासनं की प्राप्ति। श्रीमती एनी बेसेट ओर 
लोकमान्य तिलक के होमरूल आंदोलन ने स्वशासन कौ मग को ओर भी बलवती बना 
दिया था। 1915 में जिना के प्रयत्नो से काग्रेस ओर मुसलिम लीग दोनों के अधिवेशन बंबई 
मे हृए। दोनों संगठनों ने तय किया कि वे आपसी सहयोग कं द्वारा देशम 
साविधानिक सुधारों की योजना बनारपेगे ओर सरकार से आग्रह करेगे कि उसे मंजूर करे ओर | 
लागू करे। काग्रेस ओर लीग के द्वारा नियुक्त समितियों ने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई 
जो 1916 में काग्रेस ओर लीग दोनों के लखनऊ अधिवेशन मेँ बडे उत्साह के साथ स्वीकार 
कर ली गई। यही “ काग्रेस-लीग योजना" या "लखनऊ समञ्ञौता' आदि नामों से भी जानी 
जाती है। इस समज्ञौते मँ पहली बार कांग्रेस ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को 
मान्यता दे दी जो बाद में बडी भारी भूल सिद्ध हई। लखनऊ समञ्लौते में भारत के लिए 
स्वशासित डोमिनियनों की तरह की जिस प्रस्थिति कौ मोग की गई थी, उसकी ओर तो 
सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया कितु काग्रेस ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में जो 
रियायतें दी थीं उन्हें 1919 में मोटफोड सुधारों का .आधार मान लिया गया। 

1917 में जब श्रीमती एनी बेसेंट ओर लोकमान्य तिलक का होमरूल आंदोलन 
पूरे जोरों पर था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लोँयट जार्ज ने भारतीय जनमत को स्वना देने के 
विचार से एडविन मोटेग्यू को भारत-सचिव नियुक्त किया। मोरटेग्यू को भारत की राष्ट्रीय ` 
भावनाओं का समर्थक समज्ञा जाता था क्योकि उन्होने कुछ दिन पहले ब्रिटिश संसद में 
कहा था कि शिक्षित भारतीयों की "मोग" सचमुच उनके अधिकार ' हँ तथा उन्हें 
उत्तरदायित्व संभालने ओर आत्मनिर्णय तथा आत्म-निर्माण का अवसर दिया जाना चाहिए। 
भारत-सचिव बनने कं बाद, 20 अगस्त, 1917 को हाउस ओंफ कमस में मारेग्यू ने 
भारत के संबध में ब्रिटिश सरकार की भावी नीति कौ घोषणा की जिसमें कहा गया था 
कि “ भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपकं उत्तरोत्तर बढाया जाएगा 
तथा भारत को ब्रिटिश साग्राज्य का अभिनन अंग मानते हए, उसमें धीरे-धीरे उत्तरदायी 
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शासन कौ स्थापना करने के उद्देश्य से स्वशासन की संस्थाओं का क्रमिक विकास 
किया जाएगा। ” घोषणा मेँ विश्वास दिलाया गया था कि निर्दिष्ट दिशा मे यथाशीघ्र कोई 
ठोस कदम उठाया जाएगा कितु साथ ही यह भी कह दिया गया था कि भारतीयों के 
हित ओर उननति का भार ब्रिटिश सरकार ओर भारत सरकार के ही ऊपर है ओर वही 
इस बात कौ निर्णायक होगी कि कब ओर कितना कदम आगे बढाया जाए। 
वस्तुतः लोड मोरेग्यू को 20 अगस्त, 1917 कौ घोषणा का तथा मोरेग्यू-चेम्सफोड 
सुधार योजना का अथवा इन दोनों को मूर्त रूप देने वाले 1919 के अधिनियम का 
व्रिटिश सरकार को दृष्टि मे अथवा स्वयं लोड मोटेग्यू कौ दृष्टि मेँ यह उद्देश्य कदापि 
नहीं था कि भारत कों कभी सुदूर भविष्य मेँ भी स्वशासन अथवा स्वराज का अधिकार 
सौपा जाए। अगस्त, 1917 की घोषणा से केवल एक माह पहले लोड मोरेग्य ने प्रधान 
मत्री लोयड जार्ज को लिखे गए एक पत्र मेँ भारतीय स्वशासन के प्रश्न पर अपने 
विचारों कौ एक रूपरेखा दी थी। उन्होने कहा था : 
“मेने अपना यह विश्वास स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है कि भारत के लिए 
गृह शासन (होम रूल) संभव नहीं है। मने कहा कि भारत में हमारा लक्ष्य 
विशाल स्वशासित प्रातो ओर प्रदेशों कं एक संघ की स्थापना होना चाहिए ताकि 
भारत कौ जनता के सामने. तथा भारत कं भाग्य के नियंताओं के सामने सरकारी 
नीति का रूख स्पष्ट किया जा सके। यह आवश्यक है कि इस लक्ष्य की दिशा 
मं कब कितनी प्रगति हो इसका निर्णय ओर नियंत्रण सरकार के हाथों में रहे। 
लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत से वर्ष ओर बहुत सी पीढियाँ लग जागी ओर इस 
बीच विभिन प्रातो में प्रगति की रफ्तार भिन होगी। मैने कहा है कि हम अपने 
लक्ष्य कौ घोषणा कर दं ओर अपनी शुभेच्छा का विश्वास दिलाने के लिए इस 
लक्ष्य को ओर बढ़ने वाले कदमो कौ एक किश्त की भी घोषणा कर दे। कितु, 
अगर मेँ आपकी सरकार का सदस्य बनता हूँ तो मेरा एेसा कोई विचार नहीं कि 
जल्दवाजी मे कोई भी कदम उठाया जाए। अच्छी तरह जाँच-पडताल किए बिना, 
भारत सरकार कौ महान इमारत में किसी भी परिवर्तन का सुञ्चाव देने की मैँ सपने 
मे भी नंहीं सोच सकता। " | | 
लोकमान्य तिलक ने 1919 कं सुधारों को ' असंतोषप्रद ओर निराशाजनक, एक 
बिना सूरज का सवेरा" बताया ओर श्रीमती एनी बेसेट ने कहा कि "न तो इगलैँड को यह 


शोभा देता है कि एेसे सुधार प्रस्तुत किए जां ओर न यह भारत के सम्मान क अनुकूल ` 


है कि वह इन्हं स्वीकार करे।' 1919 क सुधारो के प्रश्न को लेकर काग्रेस मे फूट पड़ 
गई। 1918 मे ही कुछ लोगों ने सुरेन्धनाथ बेनजीं के नेतृत्व मे काग्रेस को छोडकर 
राष्टरीय उदारवादी संघ (नेशनल लिबरल फडरेशन) की स्थापना कर ली थी। उदारवादी 
संघ ने 1919 के सुधारों का स्वागत किया कितु काग्रेस के 1919 के अमृतसर 
अधिवेशन ने सुधारो को * अपर्याप्त, असंतोषप्रद ओर निराशाजनक' बताया। 
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ध्यान देने कौ एक बात यह हे कि 1919 के अधिनियम के सांविधानिक सुधार 
वस्तुतः 1921 में ही लागू हए ओर 1919 से 1921 ओर उसके बाद का काल भारतीय 
राष्ट्रीय आंदोलन की नई चेतना ओर गति की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है तथा 
इन सुधारों कौ असफलता का भी सव्रसे, प्रमुख कारण देश का तत्कालीन राजनीतिक 


` वातावरण ओर 1919 ओर 1921 के बीच हुई जलियावाला कांड जैसी घटनाओं का क्रम 
था जिसका वर्णन-विवेचन अगले अध्याय म प्रस्तुत है। 


न ~ ~ ~ १ ~ र ५ ~ क कक ॥ स्म्य 
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गोँधी-युग का प्रारंभ 
जलियावाला, खिलाफत ओर असहयोग आंदोलन 
1915 1922 


'“ गोधीजी ताजी हवा के उस तेन ज्ञोके की तरह आए जिसने हमारे लिए 
खुली हवा में संस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण की तरह 
आए जो अंधकार मेँ पेठ गई ओर जिसने हमारी आंखों के सामने से पदे को 
हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुक को, विशेषकर 
श्रमिकों के दिमाग को उलट-पलर दिया।'' 
्‌ - जवाहरलाल नेहरू 
मोहनदास करमचंद्‌ गोधी (1869-1948) गोपालकृष्ण गोखले की प्रेरणा से, प्रथम 
महायुद्ध कं दौरान, जनवरी, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। गोखले के 
विचारों ने गँधीजी को बहुत प्रभावित किया। वे गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते ` 
थे। अतः शुरू मे गंधीजी गोखले कं अनुयायी ओर राजभक्त माने जाते थे। सरकार के 
साथ सहयोग की नीति मेँ उनका दृढ़ . विश्वास था। महायुद्ध के बीच गोधीजी ने युद्ध 
प्रयासों मे अग्रिजी सरकार की पूरी सहायता की ओर इसके लिए सरकार ने उन्हें केसरे-हिद 
स्वर्ण-पदक से विभूषित किया था। कितु, भारतीय राजनीति मंच पर सक्रिय रूप से 
गोँधीजी ने प्रवेश किया 1919 में रोलट एक्ट के प्रश्न को लेकर। । 


रौलट एक्ट ओर जलियावाला कांड 


गरीबी, बीमारी, नौकरशाही के दमन-चक्र, अध्यादेश-राज ओर युद्धकाल मेँ धन 
एकत्र करने ओर सिपाहियोँ को भरती करने में सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता के कारण भारतीय 
जनता अंग्रेजी शासन से बहत असंतुष्ट हो गई थी। उग्र विचारों ओर क्रांतिकारियों का प्रभाव 
बढ़ना स्वाभाविक था। सरकार को भी इसका भान था ओर डर था कि यदि क्रांतिकारियो 
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की शक्ति को समय रहते कुचला न गया तो वे भारत मेँ अंग्रेजी राज्य के लिए घातक खतरा 
सिद्ध हो सकते हें। युद्ध के दौरान, 1917 में ही जास्टिस रौलट के सभापतित्व मे एक समिति 
की नियुक्ति की गई थी। सीमित का काम था भारत में क्रांतिकारी "षडयत्रों' के बारे में जच 
करना तथा उनका सामना करने के लिए आवश्यक कानून बनाने कं सुञ्ञाव देना। समिति के 
सुञ्ञावों कं आधार पर फरवरी, 1919 में दो विधेयक विधान परिषद्‌ के सामने रखे गए। 
देश-व्यापी असंतोष ओर परिषद्‌ के सभी भारतीय सदस्यों कं विरोध के बावजृद 17 मार्च, 
1919 को इनमें से एक विधेयक पारित कर दिया गया जो रोल एक्ट अथवा रौलट 
अधिनियम के नाम से पुकारा जाता हे। इस अधिनियम के अंतर्गत देश मेँ आत्ररिक शांति 
बनाए रखने कं बहाने, अंग्रेज नौकराही जिसको चाहे, जब तक चाहे, बिना कोई मुकदमा 
आदि चलाए, जेल मेँ डाले रख सकती .थी। इस प्रकार यह अधिनियम जनता की साधारण 
स्वतत्रताओं पर कुठाराघात तथा अग्रेन सरकार की बर्बर ओर स्वेच्छाचारी नीति का स्पष्ट 
प्रमाण था। रौलट विधेयकं (रौलर बिल्स्‌) के विधान परिषद में प्रस्तुत होते ही सारे देश 
में विरोध कौ लहर दौड गई थी ओर प्रदर्शन प्रारंभ हो गए थे कितु रौलट एक्ट ने राष्ट्रीय 


आंदोलन की आग मेँ घी डालने का काम किया ओर "काला कानून ' कहकर देश के सभी ` 


वर्गो ने इसका जोरदार विरोध `किया। | 

सरकार की दमन-नीति ओर रौलर एक्ट ने गोँधीजी को राजभक्त से विद्रोही बना 
दिया। गोँधीजी ने जनता से अपील की कि 6 अप्रैल को देश भर में हडताल रखी जाए ओर 
इस दिन को रौलट एक्ट पास करने के अन्याय के विरुद्ध मातम के दिन के रूप मे मनाया 


 जाए। हिंसा की छोटी-मोटी घटनाओं के बहाने पंजाब ओर दिल्ली में गोँधीजी का प्रवेश 


निषिद्ध कर दिया गया। गोधीजी सरकारी आज्ञा की अवहेलना करते हुए दिल्ली कौ ओर 
चले कितु 9 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गँधीजी की गिरफ्तारी से देश भर 


में आक्रोश फेल गया। गधीजी को तो बब ले जाकर छोड दिया गया कितु आग भड़क ` 


चुकी थी ओर उधर दमन-चक्र की गति भी तेन होती जा रही थी। 
पंजाब के लीकप्रिय नेताओं - डाः किचलू ओर डा" सत्यपाल - की गिरफ्तारी के 
प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए 10 अप्रैल को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर 


गोली चलाकर कुछ निहत्थे लोगो को मार डाला गया। स्थिति काबू से बाहर हो जाने पर 


12 अप्रैल को नगर का शासन सेना के हाथों मे सप दिया गया। ओर फिर वैसाखी के दिन 
13 अप्रैल, 1919 को उस भयंकर त्रासदी का समय आया जब अमृतसर के जलियावाला 


बाग मे कठोर से कठोर मानव के हृदय को दहला देने वाला निहत्थे पुरुषों, ओरतों ओर ` 


बच्चों का, एेसा हत्याकांड हुआ जिसने राष्ट्र की सोयी आत्मा को ज्ञकञ्ोर डाला ओर 
राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा ही बदल दी। 10 अप्रैल को हृए गोलीकांड ओर नेताओं की 
गिरप्तारी के विरोध में जलियावाला बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। 
सभा का मैदान चारों ओर से मकानों की ऊँची-ऊंची दीवारों से धिरा था, ओर दो-चार 
फीट के द्रवाजों के अतिरिक्त मेदान मेँ आने-जाने के लिए केवल एक 7\/ फीट चौडा 
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संकरा-सा रास्ता था। जब सभा चल रही थी तभी सेना कं कमांडर जनरल डायर की आज्ञा 
से इस संकरे रास्ते पर फौज लगा दी गई ओर बिना किसी चेतावनी के भीड पर धडाधड 
गोली चलाना आरंभ कर दिया गया। कहते हैँ कि गोली चलाना तभी बंद हुआ जब सारा 
बारूद ही समाप्त हो गया। घायलों को एक-एक बृंद पानी कं लिए तरसता हआ छोड 
दिया गयो ओर जो जिंदा बच रहे थे उनमें से भी कितने ही डाक्टरी सहायता न मिलने के 
कारण, रात मेँ तडप-तडप कर मर गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दस मिनट तक चलाई 
गई गोलियों से 379 व्यक्ति मारे गए तथा 1200 घायल हृए। वस्तुतः मृत ओर घायलों की 
संख्या बहुत अधिक थी क्योकि मैदान से भागने के लिए कोई रास्ता न था। जिन लोगों ने 
पेडों पर या चारो ओर की दीवारों पर चढ़ने का प्रयास किया उन्हे भी गोली मार कर नीचे 
गिरा दिया गया। आज भी दीवारों पर गोलियों कं निशान दिखाई देते हँ ओर अत्याचार तथा 


बलिदान की कहानी कहते है। दीनबंधु सीण्एफः एन्डूज ने जलियावाला कांड को “जानबूञ्ञ 


कर की गई क्रूर हत्या"' की संज्ञा दी। त्रिटिश हाउस ओंफ कोमिंस मेँ एक सदस्य ने कहा 
था कि एेसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। जलियावाला बाग के 
नृशंस हत्याकांड के बाद भी अमृतसर में आतंक का शासन रहा। आप दिन, बात कौ बात 


में, वक्त-बेवक्त तनिक से भी सदेह पर किसी को भी पकड़कर कोडों से खुले आम पीट 


दिया जाता, कभी भी गोली चला दी जाती ओर यहां तक कि कहीं भी बम तक गिरा दिए 
जाते। नगर के कुछ भागों मेँ तो भारतीयों कं लिए यह आदेश था कि वे केवल चौपायों कौ 
तरह दोनों हाथों ओर दोनों पैरो के बल रेगते हए ही कहीं आ जा सकते हेँ। सीधे खडे 
होकर चलना उनके लिए घोर अपराध था। | 

जैसे-जैसे, धीरे-धीरे, इन घटनाओं के समाचार देश के अन्य भागों मेँ टशवासियों को 
मालूम हए, उनके मन दुःख, ग्लानि ओर अदम्य आक्रोश की भावना से भरने लगे। 
रवीन्द्रनाथ टैगोर ने "सर" का खिताब वापिस कर दिया। वायसराय की कौँसिल के एक 
सदस्य शंकरन नायर. ने भी त्यागपत्र दे दिया। चारों ओर से दबाव पड़ने पर छह मास बाद्‌ 
अक्तूबर 1919 में जलियावाला कांड की जांच करने कं लिए हंटर समिति कौ स्थापना कौ 
गई। समिति की रिपो मार्च, 1920 मे सामने आई कितु समिति ने लीपा-पोती कं सिवाय 
कुछ नहीं किया। समिति के अनुसार जनरल डायर ने अपने कर्तव्य को .गलत समज्ञा ओर 


तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया कितु उसने ईमानदारी कं साथ जो उचित . 
समला वही किया था। हंटर कमेटी के सामने कर्नल जोनसन ने अपने बयान में कहा कि, 


'" अगर मौका मिले तो मँ दुबारा भी एेसा ही करूगा।'' त्रिटिश हाउस ज्ंफ लास में 
जनरल डायर की प्रशसा मेँ भाषण दिए गए, उसे अग्रेनी साप्राज्य का पोषक गाना गया तथा 
200 पड की राशि ओर सम्मानार्थं एक ` तलवार भेट ::.. गई! रल आयर ने स्वयं 
स्वीकारा भी कि उसने गोली चलवाने से पहले भीड को कोई चेतावनी नहीं दी थी तथा 
उसका उद्देश्य गोली चलाकर केवल भीड को तितर-बितर करना नहीं था, वह तो यह 


चाहता था कि इस हत्याकांड के बाद सारे पंनाब मेँ ओर सारे देश मेँ एक एेसा आतंक फेल 
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जाए ओर कुछ एेसा डर बैठ जाए कि भविष्य मेँ ेसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 


यह ध्यान देने की बात है कि भीषण जलियावाला कांड के बाद भी गोँधीजी ने सहयोग 
का रास्ता अपनाए रखने का प्रयास किया ओर उनके प्रयत्नो से ही दिसंबर, 1919 के काप्रेस 


 अधिवेशन मेँ एक एसा प्रस्ताव पास किया गया जिसके फलस्वरूप 1919 कं सांविधानिक सुधारो 








को ' अनुपयुक्त, असंतोषप्रद ओर निराशाजनक ' मानते हुए भी शीघ्र से शीघ्र उत्तरदायी शासन 
की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से, इन सुधारो को क्रियान्वितं करने कं लिए 
काप्रेस तैयार हो गई। साथ ही काग्रेस ने जलियावाला कांड की जच के लिए अपनी एक अलग 
समिति बनाई थी। समिति के अध्यक्ष पंडित मदनमोहन मालवीय थे ओर सदस्यों मे पंडित 
मोतीलाल नेहरू ओर गँधीजी भी थे। समिति इस नतीजे पर पहुंची कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट 
जनमत को धोखा देने ओर अपराधी अफसरों को लचाने की कोशिश थी। सच यह था किं हंटर 
कमेटी के अंदाजे से कहीं ज्यादा लोग मरे थे ओर जनरल डायर निहत्थे ओर निर्दोष बच्चों ओर 
बड़ों की जान-बञ्ञकर एसी क्रूर ओर अमानुषिक हत्या करने का दोषी था जिसकी कायरता, 
पाशविकता ओर हदयहीनता की मिसाल आज के युग में मिलनी कठिन होगी। समिति ने मारे 
गए अथवा घायल हुए लोगों के परिवारों को प्रतिकर देने तथा दोषी अफसरों को दंड देने की 
मोग की, कितु सरकार ने इस सब मांगो की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सरकार के रवैये 
की बडी तीव्र प्रतिक्रिया हई राष्ट्रीय आंदोलन का सारा रुख ओर रूप ही बदल गया। गोँधीजी 
का भी.अग्रेजों की न्यायप्रियता पर से विश्वास उठ गया, त्रिरिश सरकार के प्रति उनके दृष्टिकोण 
में मूलभूत परिवर्तन आया ओर इसके बाद वे बराबर सहयोग से असहयोग कौ ओर बढ़ते 
गए। सरकार के विरुद्ध क्षोभ की व्यापकता को देखते हए यह जरूरी समज्ञा गया कि काग्रेस 
का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। विशेष अधिवेशन लाला लाजपतराय कौ अध्यक्षता 
में सितंबर, 1920 में कलकत्ता मे हआ। इस अधिवेशन में काग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी 
शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान-परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग 
ओर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की बात तय की। एक प्रस्ताव द्वारा पंनाब में मार्शल 
लो प्रशासन के अत्याचारों की भर्त्सना की गई ओर कहा गया कि भारत सरकार तथा ब्रिटिश 
सरकार दोनों ही बेगुनाह ओर असहाय लोगों की रक्षा करने मेँ तथा असभ्य ओर पाशविक बर्ताव 
के अपराधी अफसरों को सजा देने मेँ नितांत असमर्थं सिद्ध हई हैँ। प्रस्ताव मेँ आगे कहा गया 
था कि राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने ओर जलियावाला कांड जैसी घटनाओं कौ पुनरावृत्ति को 
रोकने का एकमात्र साधन स्वराज की स्थापना हे ओर भारतवासियों के लिए इसके सिवाय अब 
ओर कोई रास्ता नहीं बचा है कि वे विदेशी शासको के प्रति गोधीजी द्वारा प्रारंभ कौ गई 
अ्हिंसात्मक असहयोग की नीति का अधिकाधिक सहारा लं। 


खिलाफत आंदोलन 


कलकत्ता अधिवेशन के निर्णय के पीछे जलियावाला कांड के अतिरिक्त जो! अन्य 








38 | स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास 
प्रमुख कारण था वह था 'खिलाफत' का प्रश्न। भारत के मुसलमान तुर्की कं सुलतान को 
इसलाम का *खलीफा' मानते थे। महायुद्ध मरे तुकी मित्र देशों केः विरुद्ध लड़ा था। 
युद्धकाल में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ने वचन दिया था कि तुर्की साप्राज्य का किसी प्रकार 
अहित या विघरन नहीं किया जाएगा। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही त्रिरेन ने तुर्की सोप्राज्य 


का विघटन करने का निश्चय कर लिया ओर सुलतान की मान-हानि की। इससे मुसलमानों 


का भी त्रिटिश सरकार;की नेकनीयती पर से विश्वास उठ गया। काग्रेस ने ब्रिटिश सरकार 
के इस विश्वासघात का विरोध किया ओर मुसलमानों कं साथ परी सहानुभूति व्यक्त की, 
यहाँ तक किः १ 1919 में दिल्ली मेँ हए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का 
सभापतित्व भी गांधीजी ने किया। गोँधीजी समञ्ते थे कि इस प्रकार खिलाफत आंदोलन 
मे यदि हिदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया तो मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन में काग्रेस 
का साथ देगे तथा हिद्‌-मुसलिम एकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। 
= 1 मई, 1920 में सवर्स कौ संधि की शर्तों का पता चला जिससे तुर्की कं विघटन 
ओर विभाजन की बात पक्की हो गई। तुर्की साम्राज्य के अरब प्रात ब्रिटेन ओरं पांस को 
बीच प्रादेशाधीन (मेनडेट) क्षत्रं के रूप मँ बोट दिए जाने थे ओर सुलतान मित्र देशों के 
उच्चयुक्त का बंदी-सा बन जाना था। इस सबसे भारत के मुसलमान दुःखी थे। गोँधीजी ने 
खिलाफत समिति को राय दी कि उनके सामने एकमात्र रास्ता असहयोग आंदोलन का ही 
था। समिति ने गोँधीजी का सुञ्चाव स्वीकार कर लिया। अगस्त, 1920 में वायसराय को 
लिखे गए एकं पत्र में गोँधीजी ने कहाः 


“पिछले महीने मे जो घटनाएं घटी हँ उनसे मेरी यह धारणा पुष्ट हई हे कि 
खिलाफत के मामले में सम्राट की सरकार का रवैया बहुत अनैतिक, असंगत ओर ` 


अन्यायपूर्ण रहा है ओर अपनी अनैतिकता को छिपाने के लिए सरकार एक गलती 

से दूसरी गलती की ओर बढ़ती रही है। एेसी सरकार कं लिए मेरे पास न आदर 
शेष रह सकता है ओर न स्नेह। महामहिम द्वारा सरकारी अपराधो कौ ॐप्हेलना, 
सर माइकल ओर डायर को दोषमुक्त करना, मोरेग्य्‌ का प्रेषण तथा सबसे अधिक 
पंनाब की घटनाओं से अनभिज्ञता ओर हाउस ओंफ लास द्वारा भारतीयों की 
भावनाओं के कठोर अनादर से मेरा मन साम्राज्य के भविष्य के बरे में घोर संदेहो 
से भरं गया हे, वर्तमान सरकार से मँ पूरी तरह विलग हो गया हूं तथा मेरे लिए 
अब यह सब पूर्ण सहयोग देना असंभव हो गया है जो मेँ अब तक बराबर देता रहा 
था ` ` मै समञ्ता हूं कि मेरा आचरण संत्य के विरुद्ध होगा अगर मेँ एेसी सरकार 
को राक्षसी सरकार न कदू नो धोखे-धड़ी, हत्या ओर घोर क्रूरता की अपराधी हो 
ओर जो फिर भी पश्चाताप करने के बनाय अपने पापों को छ्िपाने के लिए 
अधिकाधिक असत्य का सहारा लेती जा रही हो।'' 


खिलाफत समिति द्वारा असहयोग आंदोलन का सुञ्चाव मान लिए जाने के तुरंत बाद 
ही काग्रेस ने कलकत्ते मेँ सितंबर, 1920 मे ही विशेष अधिवेशन बलाने का निर्णय किया 
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था। कलकत्ता अधिवेशन मे पास हए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव कौ काग्रेस के 
1920 के वार्षिक अधिवेशन में, जो इस बार नागपुर मे हआ, पुष्ट की गई। काग्रेस के 
नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है क्योकि इसने काग्रेस कं उद्देश्य, कार्यक्रम ओर 
साधनों मेँ कुछ आमूल परिवर्तन किए। यद्यपि 1918 म ही उदारवादी काग्रेस छोड चुके थे, 
अब भी कप्रेस के भीतर दो विचारधारा थीं। अभी तक काप्रेस का ध्येय ' :रविधानिक 
उपायों के द्वारा त्रिरिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की प्राप्ति" था। काप्रेस के नताओं मे 
एक ओर वे लोग थे जो  सांविधानिक उपायों ' ओर 'त्रिटिश साम्राज्य! कं भीतर रहने को 
आदश से बंधे रहना चाहते थे ओर दूसरी ओर उग्रवादी मत था जौ ब्रिटिश साम्राज्य से सभौ 
प्रकार क नाते तोडने के लिए आतुर था ओर इस लक्ष्य की प्राप्ति कं लिए सभी संभव 
साधनों कं प्रयोग को उचित मानता था। गँधीजी ने इन दोनों कं बीच समञ्चोते का मार्गं ` 
निकाला। नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस का लक्ष्य त्रिरिश साप्राज्य के भीतर स्वशासन' के 
स्थान पर "संभव हो तो त्रिटिश साम्राज्य के भीतर ओर आवश्यक हो तो उसकं बाहर 
स्वराज" घोषित किया। गँधीजी चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य कं भीतर स्वशासन अथवा 
स्वराज के साथ-साथ भारत को यह अधिकार भी मिले कि अगर वह चाहे तो त्रिटिश 
साम्राज्य से नाता तोड सके। स्वराज के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काग्रेस कं अब कंवल 
"साविधानिक उपायो ' क स्थान पर सभी शांतिमय ओर उचित' उपायों मे कंवल आवेदन 
ओर अपील भेजना ही शामिल नहीं था अपितु सरकार को कर देने से मना करने जैसी 
सीधी कार्यवाही क प्रभावशाली साधन भी इन उपायों कं अंग माने जा सकते थे। इस 
समदते के मार्ग से कापरेस के भीतर उदार ओर उग्र दोनों भत काफी हद तक संतुष्ट हो गए 
कितु श्रीमती एनी बेसेट, मोहम्मद अली जिना ओर विपिन चन्द्र पाल आदि ने अंत तक 
काग्रेस के साधनों मे आमूल परिवर्तन किए जाने का विरोध किया ओर प्रस्ताव पास हो जाने 
पर वे काग्रेस छोडकर बाहर चले गणए। 


असहयोग आंदोलन 


काप्रेस के नागपुर अधिवेशन में पास हए असहयोग आंदोलन संबंध प्रस्ताव ् 
कलहा गया था कि (1) सरकारी उपाधय. ओर अवैतनिक पदों का त्याग कः ¡दया जाए; 
। (2) स्थानीय संस्थानों के मनोनीत सदस्य अपने स्थानों से त्याग-पत्र दे दे; (3) सरकारी 
उत्सवो, दरबार तथा सरकारी अफसरों द्वारा अथवा उनकं सम्मान मे किए गए उत्सवो में 
शामिल न हुआ जाए; (4) धीरे-धीरे सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त अथवा, सरकार को 
अधीन स्कूलों ओर कालिज का बहिष्कार किया जाए ओर उनकं। स्थान. पर राष्ट्रीय 
विद्यालयों की स्थापना की जाए; (5) सरकारी अदालतों का भी क्रमिक बहिष्कार किया 
जाए ओर आपसी ज्लगड़ों के निपटारे के लिए पंचायती अदालत स्थापित कौ जारण; (6) 
सैनिक, वल्कं ओर मजदूर वगो के लोग मैसापोटामिया मेँ काम करने के लिए अपनी 
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सेवा देने से इनकार कर द; (7) विधान-सभाओं के चुनावों मेँ उम्मीदवार अपने नाम 
वापस ले लें तथा मतदाता भी चुनाव का बहिष्कार करें ओर किसीकोभीमतनदे; 
(8) विदेशी माल ओर शराब का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी का प्रसार किया जाए 
तथा घर-घर में सूत की कताई ओर कपडे की बुनाई आरंभ की जाए; (9) अस्पृश्यता 
का अंत किया जाए; ओर (10) हिंद्‌-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जाए। 
| इस प्रकार देखा जाये तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग थे - 
एक रचनात्मक तथा दूसरा नकारात्मक। राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की 
स्थापना, अस्पृश्यता का अत, हिद्‌-मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रसार ओर कताई- बुनाई 
कं काम रचनात्मक थे तथा सरकारी उपाधियों, उत्सवो, विधान-सभाओं, स्कूल-कालिजों, 
अदालतों, विदेशी वस्तुओं आदि का बहिष्कार नकारात्मक काम थे। गोँधीजी के अनुसार 
` आंदोलन की प्रेरणा ओर नीति “ सत्य थी ओर उसका सिद्धांत अहिंसा" | 
गोधीजी कं नेतृत्व मेँ असहयोग आंदोलन जोरों से चला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी 
कि इस आंदोलन में हिंद्‌-मुसलमान दोनों प्रमुख जातियों ने कथे से कंधा मिलाकर ओर बराबर 
जोश के साथ भाग लिया। खिलाफत कमेटी के मुकाबले में मुसलिम लीग प्रायः खत्म सी 
हो गई। बड़ी संख्या मे मुसलमान काग्रेस मेँ भर्ती हो गए। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, 
जामिया मिलिया, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट विद्यापीठ, आदि अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों 
को स्थापना हुई। बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल-कालिजं मे पढाई छोड़ दी। बहुत 
से शिक्षक भी उनसे निकल आए। कई प्रमुख वकीलों ओर बैरिस्टरों ने अपनी वकालत छोड 
दी ओर वे राष्ट्रीय आंदोलन मेँ कूद पडे। इन्हीं मे थे पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय, 
सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चितरंनन दास, विट्ठल भाई पटेल तथा 
जौ" राजेनद्र प्रसाद जैसे लोग। आंदोलन के मुसलिम नेताओं मे प्रमुख थे अली बंधु - मौलाना 
मोहम्मद अली ओर मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद ओर डो" अंसारी, 
आदि। स्वदेशी चीजों का, चरखे का ओर विशेषकर हाथ के कते-बुने कपडे अथवा खदद्र 
का प्रचार बढ़ा। जगह-जगह विदेशी कपडो की होली जलाई गई। शराब ओर विदेशी कपडे 
कौ दुकानों पर काग्रेस के स्वयंसेवकों ने देशभर मेँ धरने दिष। गोधीजी ने अपना केसरे-हिद 
का खिताब वापस कर दिया ओर उनकी देखादेखी ओर भी सैकड़ों लोगों ने त्रिटिश सरकार 
से मिले खिताब वापस कर दिए। जैसे-जैसे इस बहुमुखी असहयोग आंदोलन ने तेजी पकड़ी 
ओर स्थिति सरकार कं बृते से बाहर होने लगी, वैसे ही सरकार ने आंदोलन को कठोरता ` 
ओर पूरी शक्ति के साथ कुचल डालने का निश्चय किया। दमनचक्र पूरी तेजी ओर क्रूरता ` 
के साथ चल पड़ा। जगह-जगह शांतिपूर्ण स्वयंसेवक ओर सत्याग्रहियों की मार-धाड ओर 
गिरफ्तारी कौ कारवाई की गई। जब प्रिंस ओंफि वेल्स के शीघ्र ही भारत यात्रा पर आने का 
समाचार मिला तो काप्रेस ने सरकार की क्रूर दमन-नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए 
उनका बहिष्कार करने का निश्चय किया। इससे सरकार ओर भी चिढ़ गई। प्रिंस ओफ वेल्स 
जब 17 नवंबर, 1921 को बंबई पहुंचे तो उन्हे बंबई की सडक ओर बाजार उजडे हए मिले। 
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पूरे नगर मेँ हड़ताल थी। कुछ छोटी-मोटी हिंसा कौ घटनाएं भी हो गहं जिनमे सरकार ओर 
सत्याग्रहियों दोनों ओर से ही बल प्रयोग किया गया। अंत मे जब सरकार दमन नीति से असहयोग 
आंदोलन को दबाने मेँ असफल रही तो उसने कांग्रेस ओर खिलाफत समिति दोनों को गैर-कानूनी 
घोषित कर दिया। इससे भी आंदोलन की गति धीमी न पड़ी। स्वयंसेवक कौ नित नई लहर 
सामने आती गई तथा पुलिस की ओर से अंधाधुंध लाठी चार्ज करने ओर गोली चलाने की 
घटनाएँ बढ़ती गई। वर्षं का अंत होते होते अली बधु, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, लाजपत 
राय, मौलाना आजाद आदि सभी चोटी कं नेता जेल के सीखचों मे बंद कर दिए गणए्‌। कुल 
मिला कर लगभग पचास हजार व्यवित गिरप्तार हए। केवल गँधीजी पर हाथ डालने को सरकार 
की हिम्मत नहीं पडी। 

दिसंबर, 1921 मे कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में आंदोलन की गति ओर भी 
तेज करने क्न निर्णय लिया .गया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किणए जाने की 
अनुमति दे दौ गई। इस विषय मेँ आवश्यक कदम उठाने तथा पूरे आंदोलन का संचालन 
करने के अधिकार गँधीजी को सपे गए। फरवरी, 1922 मेँ गोँधीजी ने. वायसराय रीडिग 
को -एक पत्र लिखकर चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर दमन-नीति मे परिवर्तन 
नहीं किया गया तो वे अवज्ञा आंदोलन आस्भ कर देगे। हिसा की बढ़ती हुई घटनाओं से 
गँधीजी पहले से चिंतित थे। अली बंधुओं ने सचमुच कुछ हिंसात्मक कार्यवाही को 
भडकाने वाले भाषण दिए थे। अगस्त, 1921 मेँ मलाबार मे मोपलों ने हिंसा कं भयंकर 
कृत्य किए थे ओर न केवल अग्रेनोँ को मारा था वरन्‌ हजारो स्वदेशवासियों को भी हत्या 
कर डाली थी। इरी बीच, गँधीजी की चेतावनी का सप्ताह पूरा होने से पहले ही, संयुक्त 
प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) कं जिले गोरखपुर मं चौरा-चौरी नामक स्थान पर हिसा कौ 
एक भयानक घटना हो गई जिसमें 5 फरवरी, 1922 को क्रोध से उतावली एक भीड्‌ ने 
पुलिस के 22 आदमियोँ को थाने कं अंद्र जला दिया! गोँधीजी को इस घटना से इतनी 


चिंता ओर मानसिक पीडा हई कि उन्होने तुरंत आंदोलन को बंद कर देने कं आदेश जारी ` 


कर दिए। आंदोलन जिस सफलता के साथ आगे बढ़ रहा था, उसे देखते हए, कुछ 
कार्यकर्ताओं ओर प्रेक्षको के विचार से गोँधीजी का यह निर्णय उचित नहीं था। मुसलिम 
नेताओं ओर मुसलिम जनता ने गँधीजी की सत्य ओर अहिंसा' कौ नीति को कभी पूरी 
तरह स्वीकार नहीं किया था। अली बंधु, चक्रवती राजगोपालाचारी, नेहरू - पिता-पुत्र, 
चितसंनन दास, लाजपतराय आदि नेता भी गँधीजी के . आंदोलन रोकने कं निर्णय से 
असंतुष्ट थे। कितु गोँधीजी को स्पष्ट दिख रहा था कि जनता मे अनुशासन की कमी होती 
जा रही थी, सभी नेता जेलों मे थे, हिंसा की घटनाएँ चारों ओर बढ़ रही थीं ओर अगर 
आंदोलन को रोका न जाता तो शायद हिंसा बढ़ती जाती ओर फिर सरकार भी खून बहाने 
ओर आतंक के तरीकों से राज करने पर उतारू हो जाती। जो भी हो इस प्रकार एकदम 
अचानक आंदोलन बंद कर देने से गँधीजी की लोकप्रियता को भारी धक्का लगा ओर 


लोग उनके नेतृत्व मे संदेह करने लगे। गोँधीजी के प्रति असंतोष कौ भावना का लाभ | 
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उठाकर सरकार ने उन्हे मार्च, 1922 में गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा चलाया गया। 
मुकदमा अहमदाबाद में 18 मार्च, 1922 क्रो सेशन जज ब्रूम्सफील्ड की अदालत मेँ शुरू ` ` 
हुआ। गँधीजी ने अपने अत्यंत प्रभावशाली बयान में सरकार के 'पैशाचिक कृत्यो! की ` 


भर्त्सना करते हुए कहा कि वे कृत्य किसी भी राजभव्त प्रनाजन को राजद्रोही बना सकते 


थे। अदालत के सामने गोधीजी का बयान ओर बाद में जज ब्रुम्सफील्ड द्वारा दिया गया 
निर्णय दोनों ही एतिहासिक ओर पठनीय है। शासन के विरुद्ध जनता में असंतोष फलान 
के अपराध में गधीजी को 6 वर्षं की साधारण कारावास की सजा दी गई। गँधीजी की 
गिरफ्तारी ओर सजा के साथ असहयोग आंदोलन भी शिथिल पड गयां कितु राष्ट्रीयता की 
ज्योति जलती रही। हों उसका क्षेत्र खुले जन-आंदोलन से हट कर विधानमंडल कं सदनं 
में आ गय। ¦ 


असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन 


भारतीय स्वाधीनता ओर राष्ट्रीय आंदोलन कं विकास में असहयोग आंदोलन का 
अपना महत्व है। जुलाई, 1920 में लोकमान्य तिलक कौ मृत्यु के बाद गँधीजी काग्रेस के 
एकच्त्र नेता रह गए थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ओर पूरी योजना उनकी थी ओर 
आंदोलन का संचालन भी उन्हीं के हाथों में था। प्रायः माना जाता है कि 1920 मेँ 
असहयोग आंदोलन के साथ ही भारतीय राजनीतिक जीवन मेँ एक नए युग को प्रारंभ 
हुआ जिसे "गधी-युग' की संज्ञा दी जाती हे ओर राष्ट्रीय आंदोलन मेँ एक नई विचारधारा 
जन्मी जिसमें अग्रेजों से सुधारों कौ भीख मांगने के बजाय विदेशी सरकार के विरुद्ध 


 छुल्लम-खुल्ला सीधी कारवाई करने के संकल्प को घोषणा निहित थी। असहयोग आंदोलन ` 


सचमुच भारत का पहला जन-आंदोलन था। इसका सूत्रपात एक क्रातिकारी कदम था 


जिसने काग्रेस के स्वरूप ओर स्वभाव मे एक मूलभूत परिवर्तन कर दिया। काग्रेस अब 


लोकप्रिय ओर लोकतंत्री अखिल भारतीय संस्था तथा भारत मेँ विदेशी शासन के विरुद्ध 
अहिंसात्मक विद्रोह का माध्यम बन गई। गिने-चुने बुद्धिजीवियों का सम्मेलन न रहकर 
अब वह आम जनता का आंदोलन बन गई। अब उसमे एक बड़ी संख्या मे किसानों ने 
ओर कुछ मजदूरोँ ने भी प्रवेश किया। जनता मेँ विद्रोह का स्वर निकालने का साहस जन्मा 
तथा अपने में ओर अपने देश कं गौरवमय अतीत में इससे एक नया विश्वास पैदा हुआ 
सरकार की शक्ति ओर दमन-चक्र का डर लोगों के दिल से निकला ओर उनमें आत्मसम्मान 
की भावना ओर एक नई निर्भीकता जगी। भारत मे अंग्रेजी राज केवल भय ओर निहित 
स्वार्थं वाले भारतीयों के सहयोग पर आधारित था। गोंधीजी की सारी शिक्षा कासार था 


 निर्भयता ओर सत्य। उन्होने कहा “ खितानों को छोडों।' यद्यपि अधिकांश लोगों ने खिताब 


नहीं छोड़, फिर भी अग्रां द्वारा दिए गए सम्मानं ओर खितानों का जनता कौ नजर में 
आद्र न रहा, उन्हें गिरावट का प्रतीक समज्ञा जाने लगा। हाथ का कता-बुना कपड़ा खादी 





| स्वाधीनता के सिपाहियों कौ पोशाकं बन गई तथा कारावास उनकौ ससुराल तथा तीचेहश्यान 
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माना जाने लगा। कूपलैँड के अनुसार | 
"" गौँधीजी ने भारत के इतिहासे का रुख बदल दिया। उन्होने वहं कौम" कैर दिखाया 
जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रातिकारी बनाया) 
स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया, सरकार कं ऊपर साविधानिक दबाव 
डाला, वाद-विवाद ओर समद्लौते के द्वारा नहीं अपितु शक्ति कं द्वारा - हों शक्ति, 
भले ही वह शवित अहिंसात्मक हो। उन्होने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रातिकारी ही 
नहीं बनाया, अपितु उसे लोकप्रिय भी बना दिया। अभी तक जो आंदोलन नगर के 
बुद्धिजीवी वर्गं तक सीमित था अब वह देहातों कौ आम जनता तक पच गया 
` ओर जागृति पैदा करने लगा।'! 
पंडित नेहरू के शब्दों में 
"एक पृथक ओर अधिक निष्क्रिय परंपरा में पले हए काग्रेस कं पुराने नेता इस 
परिवर्तन को सरलता से स्वीकार नहीं कर सके ओर आम जनता कौ जागृति से 
उन्हे चिंता हई। फिर भी विचारों ओर भावनाओं की जो लहर देश मे बही वह 
इतनी शक्तिशाली थी कि वे लोग भी कुछ हद तक उसके नशे से भर गए। कुछ 
लोग बाहर निकले जिनमे मोहम्मद अली जिना भी थे। उन्होने हिंदू-मुसिलम प्रशन ॥ 
पर काग्रेस के साथ किसी मतभेद कं कारण उसे नहीं छोड़ा बल्कि इस कारण | | 
छोडा क्योकि वे उसकी नई प्रगतिशील विचारधारा से मेल नहीं बैठा सके। इससे | 
अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि उन्हे हिंदुस्तानी मे बोलने वाले, सीधे-सादं 
आम लोगों से धृणा थी ओर काग्रेस में अब इन्हीं लोगों की भीड बढ़ रही थी। 
राजनीति के संबंध मे उनका विचार उस ऊँचे ढंग का था जो विधान-सभाओं कं 
या समितियों के कमरों के ही अनुरूप धा। कुछ वषँ तक तो जिना राजनीति कं 
मैदान से हटे हए मालूम दिए, यहाँ तक कि उन्होने सदा कं लिए भारत छोड़ने का 
इरादा कर लिया। वे इग्लैड मे बस गए ओर वहां उन्होने कई वर्षं बिताए। 
शांतिपूर्ण प्रतिरोध अथवा सत्याग्रह का जो हथियार राष्ट्रीय आंदोलन मे क्रिस ने 
उठाया वह विल्कल नया ओर अदभुत था। सरकार के पास उसका कोई संतोषननक 
जवाब नहीं था। ओर भी कछ नहीं तो असहयोग आंदोलन से जनता में जागृति तो फली 
 ही। स्वदेशी की लोकप्रियता बढी। विदेशी माल के बहिष्कार से भारत में ब्रिटिश व्यापारिक 
हितों को भारी हानि पहंची। राष्ट्रीय स्कूल, कोलिज ओर विद्यालय देशभक्तों कं राष्टरीय 
आंदोलन के लिए शिक्षण कंदर बन गए। स्वदेशी के प्रयोग ने हजारों बुनकरों को रोजगार 
दिया। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार | 
"सन्‌ 1921 ने देश को सचमुच एक बहुत अच्छी तरह संगठित दल दिया। इससे 
पहले काग्रेस केवल एक सांविधानिक दल ओर बातचीत करने वाली संस्था थी। 
महात्माजी ने कापरेस को न कंवल एक नया संविधान ओर राष्टरव्यापी आधार दिया 
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बल्कि उन सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि उसे क्रांतिकारी संगठन मेँ बदल 
दिया ` सारे देश में एक ही जैसे नारे दोहराए जाने लगे ओर एक कोने से दूसरे 
कोने तक एक ही नीति ओर सिद्धांत माने जाने लगे। अंग्रेजी भाषा का महत्व कम 
हो गया। काग्रेस ने हिंदी को सारे देश की आम भाषा मान लिया। खादी सभी 
काग्रेस जनों के सिए राष्ट्रीय वदीं बन गई।'' 
दूसरी ओर, असहयोग आंदोलन में बहुत सी कमियाँ भी थीं ओर उसने राष्ट्रीयता 
को भावना को कई प्रकार से हानि भी पहंचाई। ध्यान देने की बात है कि जब पहली बार 
काग्रेस कं कलकत्ता अधिवेशन मेँ गोँधीजी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था तो 
वह बहुत थोडे बहुमत से पास हआ था क्योकि श्रीमती एेनी बेसेट, मोहम्मद अली जिना, 
चितरननदास, मदनमोहन मालवीय, विपिन चन्द्र पाल तथा लाजपतराय जैसे चोटी के 
नेताओं ने उसका विरोध किया था। , 
असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह धर्मनिरपेक्षता के ` 
सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत पड़ा। धर्म को व्यक्ति का निजी मामला ओर राजनीति के कत्र 
से दूर रखने के बजाय, खिलाफत के निरे धार्मिक मामले के सहारे हिद्‌-मुसलमानों को 
निकट लाने कौ कोशिश ने, धर्म ओर राजनीति को एक दूसरे मे इतना डूब दिया कि 
उसके बाद देश की सांप्रदायिक समस्या बढ़ती ही गई ओर कितने ही नारों ओर उच्चादर्शों 
कौ घोषणाओं कं बावजूद भारतीय राजनीति से धार्मिक भेदभावों अथवा सांप्रदायिक 
| | । समस्याओं को अलग न रखा जा सका। | 
(1 भारतीय राजनीति में खिलाफत के प्रश्न को लाना ही शायद भारी भूल थी। 1921 
। का बर्बर मोपलों का विद्रोह ओर नृशंस हत्यां इसी का परिणाम थे। एक विदेशी लेखक 
पोलक कं अनुसार “*खिलाफत आंदोलन की नीव ही गलत थी `` इधर तो भारतीय 
मुसलमान इसलाम कौ प्राचीन दुनिया कौ रूमानी परंपरा फिर से जीवित कर रहे थे, 
उधर तुकं जिनके लिए वे आंदोलन कर रहे थे उनका मजाक बनाते थे ओर उनके 
| दृष्टिकोण को पिडा हुआ ओर मध्ययुगीन समञ्चते थे।'' मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व 
[4 मेँ तुकीं एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। 1922 में ओपचारिक रूप से खिलाफत 
का अंत कर दिया गया तथा खलीफ़ा को निर्वासित कर दिया गया। अतः भारत में 
|  खिलाफत आंदोलन की जड ही कट गई। असहयोग आंदोलन के एकदम से बेद किए 
| जाने से काप्रेस-लीग कौ मित्रता भी समाप्त हो गई ओर हिद्‌-मुसलिम एकता के अपूर्व 
| दृश्यों का स्थान हिदू-मुसलिम दंगों ने ले लिया ओर 1923 ओर 1927 के बीच बडे 
पैमाने पर देश भर में जँ -तहोँ कितने ही सांप्रदायिक दगे हुए। एक ओर यह अंगरेनों की ` 
| "फूट डालो ओर राज करो" कौ कूटनीति का परिणाम था तो दूसरी ओर साप्रदायिकता ओर 





|  धर्माधता कं खिलाफत रूपी भुजंग को दृध पिलाने की भूल का। 
(1 असहयोग आंदोलन अपने कु कार्यक्रमों मे नितांत असफल रहा जैसे विधान 
मंडलों के बहिष्कार का कार्यक्रम। किसी भी काग्रेस सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा। एेसी 
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` स्थिति में उदारवादियों, अवसरवादियों ओर राजभक्तों कौ बन आई। उन लोगों ने चुनाव 
लडे। चुनाव यथावत हुए ओर परिषदं सरकार के समर्थकों से भर गई। असहयोग आंदोलन 
की असफलता ने काप्रेस को भी विधान मंडलों के प्रति अपना रुख बदलने के लिए 
बाध्य कर दिया ओर आगे के कुछ वर्षो में राष्टरीय आंदोलन विधान-मंडलों के मंच सेही 
आगे बढा। | 
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पूरणं स्वराज्य का संकल्प 
 साइमन कमीशन ओर लाहौर काग्रेस 
1922 -1930 


“हमारा विश्वास है कि स्वाधीनता प्राप्त करना तथा अपने श्रम के फलों का 


उपभोग करना ओर विकास कं लिए पूर्ण अवसर पा सकने के लिए जीवन 


को आवश्यकताओं कौ पूर्तिं करना, भारतीय जनता के-जैसे कि किसी भी 


ओर देश की जनता के-एेसे अधिकार है जिन्हे कोई छीन नहीं सकता। हम 


यह भी विश्वास करते हैँ कि यदि कोई सरकार जनता के इन अधिकारो का 


अपहरण करती है तथा जनता पर अत्याचार करती है, तो जनता को यह भी 
अधिकार हे कि उस सरकार को बदल दे या मिटा दे भारत में त्रिटिश सरकार 
ने न कंवल भारत के लोगों को उनकौ स्वाधीनता से वंचित किया है, बल्कि 
अपनी नीव ही उनकं शोषण पर रखी है। उसने भारत को आर्थिक, राजनीतिक, 


` सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक सभी प्रकार से नष्ट किया है। हमारा विश्वास 


हे कि भारत को ब्रिटेन से संबंध तोड़ लेने चाहिए तथा पूर्ण स्वराज्य अथवा 
पूर्णं स्वाधीनता को प्राप्त करना चाहिए। ` ` हम समञ्जते हँ कि जिस शासन 
ने देश का इस प्रकार चतुर्मुखी नाश किया हो, उसे अब ओर अधिक स्वीकार 


. करना, ईश्वर ओर मानवता के विरुद्ध अपराध होगा। ” 


पूर्णं स्वराज का प्रतिज्ञा-पत्र 
26 जनवरी, 1930 


स्वराज दल ओर विधान-मंडलों में प्रवेण 


` 1919- कं भारतीय शासन अधिनियम क द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय 
विधान-मंडलों का काग्रेस ने गोभ्रीजी के आदेशानुसार बहिष्कार किया था ओरं 1920-2] 
मेँ हुए प्रथम चुनावों मेँ भाग नहीं, लिया था। 1918 में उदारवादियों ने काग्रेस छोडकर जिस 
राष्ट्रीय उदारवादी संघ (नेशनल लिबरल फडरेशन) की स्थापना की थी उसी ने चुनावों 
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मे प्रमुख भाग लिया तथा विधान-मंडलो मे जाकर कांग्रेस की मूल 
सुधारवादी परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया। विधान-मंडलों मेँ उसकी नीति थी 
/ जहां तक हो उसे सहयोग ओर जहाँ अनिवार्य हो  वहोँ विरोध।' उदारवादियों ने नए 


अधिनियम. के क्रियान्वय के पहले साल मे ही 23 सितंबर, 1921 को कंद्रीयः 


` विधान-सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें अनुरोध किया गया था कि प्रातो मे पूर्ण 
उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए तथा प्रतिरक्षा, विदेश तथा राजनीतिक विभागों के 
अलावा अन्य समस्त कंद्रीय विषयों को लोक-नियंत्रण के अधीन रखा जाए) सर्कार ने 
इस प्रस्ताव का विरोध किया लेकिन अंत मँ उसने भारत-सचिव के सम्मुख यह विचार 


रखना स्वीकार कर लिया कि भारत ने उत्तरदायी शासन के मार्ग पर जो प्रगति की है, उसे - 


देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि निर्धारित दस वर्षं की अवधि समाप्त होने से पहले 
ही संविधान का पुनर्परीक्षण होना चाहिए । लेकिन भारत-सचिव का विचार था कि नए 
संविधान का अभी पूरी तरह से परीक्षण नहीं हुआ है ओर उसने विधान-सभा द्वारा पारित 
प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। इस प्रकार विधान-मेडलोँ के माध्यम से 
साविधानिक सुधार करने के उदारवादियों के प्रयास असफल .रहे ओर कूल मिलाकर वे 
देश के स्वतंत्रता आंदोलन कं इतिहास में क विशेष योगदान नहीं कर सके। 

उधर करस द्वारा नियुक्तः सविनय अवज्ञा जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 
असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य की सिद्धि में असफल रहा, गँधीजी की एक वर्ष के 
भीतर स्वराज प्राप्ति की आशा अव्यावहारिकः थी तथा विधान-मंडलों के बहिष्कार का 
कार्यक्रम कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं थी। इस समिति के. सदस्य थे पंडित मोतीलाल 
नेहरू, डो अंसारी, चक्रवतीं राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल. ओर कस्तूरी रंगा 
आयगर। हकौम अजमल खां समिति के अध्यक्ष थे ओर समिति का प्रतिवेदन पंडित 
मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। | 

असहयोग आंदोलन की विफलता ओर गोँधीजी की गिरपतारी के बाद से देश के 
वातावरण मेँ एक अजीब-सी निराशा भर गई थी। इसी सबके बीच राष्ट्रीय आंदोलन ओर 
काग्रेस कौ राजनीति मेँ एक नई विचारधारा का विकास हआ। इसके प्रेरक थे पंडित 
मोतीलाल नेहरू ओर देशबंधु चितरंजदास। इन नेताओं का विचार था कि असहयोग 


आंदोलन स्थगित कर गोधीजी ने भारी भूल की भी क्योकि इससे राजनीतिक कार्यकर्ताओं 


के हौसले इतने पस्त हो गए कि उनमें फिर से उत्साह ओर प्रणा फरकने मे बरसों लग 
सकते थे। एेसी स्थिति में यह आवश्यक था कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को कायम 
रखने कं लिए कुछ दूसरे उपाय अपनाये जाएं। अतः इन नेताओं ने सोचा कि काग्रेस को 
विधान- म॑ंडलों पर कल्जा करना चाहिए ओर उनके भीतर से राजनीतिक लडाई लडनी 
चाहिए्‌। इस प्रकार एकः बार बहुमत मेँ होने पर या तो काग्रेस विधान-मंडलों को सुधार 
सकती थी ओर यदि यह संभव न होता तो उन्हें ठप्प कर सकती थी। विधान-मंडलो कं 
माध्यम से जनता की आवाज ओर मगिं सरकार तक पहुंचायी जा सकती थीं ओर इस 
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प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को -जारी रखा जा सकता था। कितु 1922 मेँ कांग्रेस के गया 


 अधिवेशन तक काग्रेस का बहुमत इस विचारधारा के विरुद्ध रहा! 
`. गोधीजी इस समय कारावास मेँ थे। चक्रवती राजगोपालाचारी, डो" राजेनद्र प्रसाद 
आदि कुछ प्रमुख गोधीवादी नेताओं ने यह विचार प्रकट किया कि यदि असहयोग ओर 


सीधी कार्यवाही का मार्गं छोड दिया गया ओर दास तथा मोतीलाल का कार्यक्रम मंजूर कर 
लिया गया तो इसका अर्थं यह लगाया -जषएगां कि गांधीजी के नेतृत्व को काग्रेस ने 
अस्वीकार कर दिया। इसके विरुद्ध मोतीलाल, दास, विट्ठल भाई पटेल ओर हकीम 
अजमल' खों आदि का विचार था कि विधान-मंडलों मे जाकर वे वस्तुतः सरकार से कोई 
फसला नहीं कर रहे थे बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन को एक नए क्षत्र मे बढाना चाह रहे थे। 
काग्रेस मेँ एक बार फिर फूट षड गई। परिवर्तन-विरोधी ओर परिवर्तन-समर्थक दो दल 
बन गए। किंतु, सौभाग्यवश यह आपसी संघर्ष अधिक दिन नहीं चला। 


1923 मे जब चितरंजन दास ओर मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का संगठन किया ` 
ओर विधान-मंडल मेँ प्रवेश का निश्चय कर लिया तो सितंबर में दिल्ली में मौलाना 
आजाद कं सभापतित्व मे काग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया गया तथा स्वराज दल ` 
को तथा उसके कार्यक्रम को काग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता दे दी गई। तय यह हुआ ` 
. कि परिवर्तन-विरोधियों ओर परिवर्तन-समर्थकों को अपने-अपने कार्यक्रम पर चलने की ` 


खट होगी। इससे काग्रेस विभाजित होने से बच गई ओर एक प्रकार से स्वराज दल काग्रेस 


का विधायी अग बन गया। काग्रेस कौ तरह स्वराज दल का उद्देश्य भी देश के लिए 


त्रिटिश साम्राज्य कं अंतर्गत “डोमिनियन स्टेटस* अथवा “ स्वराज" की उपलब्धि था कितु 
स्वराज कौ सिद्धि के लिए क्या तरीके अपनाए जाएँ, इसके बारे मेँ स्वराज दल वालों तथा 
गोधीवादियों में मतभेद ॒था। ` गँधीजी ओर उनके अनुयायी असहयोग आंदोलन ओर 
रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर देते थे। गोँधीजी कं अनुसार असहयोग आंदोलन की 
तथाकथित असफलता का कारण यह था कि देश अभी अहिंसात्मक आंदोलन के लिए 
पूरी तरह तैयार नहीं था। अतः यह जरूरी था कि रचनात्मक कार्यक्रम के अनुशासन द्वारा 
देश को भावी संघर्ष के लिए तैयार किया जाए। दूसरी ओर स्वराज दल के नेताओं का मत 
था कि देश की तत्कालीन स्थिति में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बदढाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय 
विधान-मंडलों मेँ प्रवेश ओर अंदर से व्यवस्था को खोखला कर नाकाम बना देना था। 
स्वराजवादियों ने गोधीजी कं असहयोग की संकल्पना को एक नया अर्थ देने का प्रयास 
किया। उनके विचार में विधान-मंडलों क अंदर जाकर न केवल असहयोग जारी रखा जा 
सकता था बल्कि वह ओर अधिक प्रभावी हो सकता था। स्वराजवादियों का यह भी 
कहना था कि केवल रचनात्मक कार्यक्रम मात्र से कुछ होने वाला नहीं था। गोँधीजी 
फरवरी, 1924 मेँ बीमारी ओर. आपरेशन के बाद जेल से छूटकर .आए। वे अब भी 
विधान-मंडलों में प्रवेश कं विरुद्ध थे कितु उन्होंने अपने को स्वराजवादियों के रास्ते से 
हटा लिया ओर उन्हं पूरा मौका दिया कि वे यह भी अपने मन की केरकं देख ले ताकि 
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उन्हें बाद में अफसोस न रहे कि यह तरीका नहीं अपनाया। स्वयं गँधीजी ओर उनकी 
विचारधारा वाले लोग रचनात्मक कार्यक्रम मेँ लगे रहे जबकि स्वराजवादी विधान-मंडलों 
में सक्रिय रहे। | 

स्वराज दल के चुनाव घोषणा-पत्र मेँ कहा गया था कि विधान-मंडलों में पहुंचने 


` पर दल का सबसे पहला काम यह होगा कि वह सरकार से मोग करे कि जनता का 


शासनतंत्र ओर व्यवस्था पर निर्यत्रण रखने का अधिकार तुरंत स्वीकार किया जाए ओर उसे 
प्रभावी बनाया जाए। अगर सरकार इस माँग को स्वीकार नहीं करती ` तो प्रांतीय परिषदां 
तथा केद्रीय विधान-सभा में स्वराज दल के सदस्यों का, जहोँ कहीं भी वे बहुमत मेँ हों, 
यह कर्तव्य होगा कि समान ओर सतत्‌ रूप से बाधां डालने की नीति अपनाकर विधान- 
सभा ओर परिषदां के माध्यम से सरकार के लिए काम करते रहना असंभव कर दिया 
जाए। घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया था कि यदि स्वराजवादी सरकार में परिवर्तन लाने 
मे असफल रहे तो वे गांधीजी कं नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल 
हो जाएेगे। | 
विधान-मंडलों कं ताजा चुनाव 1923 में ही हो गए थे ओर इनमें स्वराज दल को 
अच्छी-खासी सफलता मिली। केंद्रीय विधान-मंडल में कल 145 स्थानों मेँ 45 स्थान 
जीतकर स्वराज दल सबसे बड़ा दल बन गया। मौलाना आजाद के शब्दों मेँ “दल की 
सबसे बडी जीत यह थी कि उसने जो स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित थे, उन पर भी 
कब्जा कर लिया तथा कुछ निर्दलीय ओर पंडित मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व वाले 
राष्ट्रीय दल (नेशनलिस्ट पार्टी) के सदस्यों के सहयोग से उसने पूर्णं बहुमत प्राप्त कर 
लिया।' पंडित मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। अनेक महत्वपूर्णं प्रस्तावों पर 
उन्होने सरकारी पक्ष को हराया तथा बार-बार बजट तथा अनेक विधेयकों को पास होने 
से रोका। साथ ही स्वराज दल के प्रयत्नं से राष्टीय महत्व के कई प्रस्ताव आदि 
विधान-मंडल में पारित हुए। इन्हीं मेँ 1924 ओर 1925 के राष्ट्रीय माँग संबंधी प्रस्ताव 
थे। इन प्रस्तावों में मोग की गर्ह थी कि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा 
स्थापित व्यवस्था पर पुनः विचार किया जाए, उसमें सुधार किए जां, प्रातों को 
स्वायत्तता तथा देश को डोमिनियन स्टेटस पर दर्जा दिया जाये। 1924 में पंडित 
मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में परिषद्‌-सहित गवर्नर-जनरल से संस्तुति की गई 
थी कि वह भारत में पूर्णं उत्तरदायी शासन की स्थापना के विचार से ' भारतीय शासन 
अधिनियम को संशोधित कराए" तथा भारत के लिए एक `सांविधानिक योजना की 
संस्तुति करने कं लिए “एक प्रतिनिधिक गोलमेज सम्मेलन ' का आयोजन करे। प्रस्ताव में 
सुञ्ञाव दिया गया था कि यह योजना अनुमोदन के लिए नवं-निर्वाचित भारतीय 
विधान-मंडल के सम्मुख उपस्थित की जानी चाहिए ओर फिर ब्रिटिश संसद के सम्मुख 
प्रस्तुत कौ जानी चाहिए जिससे कि ` वह उसे एक संविधि को रूप दे दे। सरकार के 
विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव विशाल बहुमत से स्वीकृत हो गया प्रस्तावं स्वीकंतं होने 
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पर भारत सरकार के गृह-सचिव सर एलेक्जँडर मुडःमेन कौ अध्यक्षता मे एक समिति 
नियुक्त की गई। समिति का काम यह था कि यह 1919 के अधिनियम में जो दोष पाए 
जाएं उन्हे (अधिनियम के गठन, नीति तथा प्रयोजन कं अनुरूप) सुधारने के उपायों पर 
विचार करे। समिति ने अपना प्रतिवेदन 3 दिसंबर, 1924 को गवर्नर-जनरल को सेवा में 
प्रस्तुत कर दिया। समिति इस निर्णय पर पहंची कि 1919 के अधिनियम मे कोई 
मूलभृल कमी नहीं थी। समिति कं अधिकांश सदस्यों का मत था कि ' वर्तमान संविधान! 
से भारतीयों को महत्वपूरण राजनीतिक अनुभव प्राप्त हो रहा है ओर शासन-तंत्र मं 
ज्ररे मोरे परिवर्तन करने से हौ काम चल सकता हे। लेकिन समिति कं अल्पसंख्यक --तीनां 
भारतीय--सदस्य इससे सहमत नहीं थे। उन्होने अपनी रिपोर्ट अलग दी जिसकं अनुसार 
919 के अधिनियम मेँ अतर्भृत दोष थे ओर संविधान मे आधारभूत परिवर्तन करके ही 
सुधार की आशा कौ जा सकती थी। जब 1925 मे विधान-सभा में समिति के प्रतिवेदन 
पर चर्चा हई तब विधान-सभा ने दुबारा एक प्रस्ताव पास करके वह मोग दुहराई जो 
पंडित मोतीलाल नेहरू के पिछले वर्ष के प्रस्ताव मेँ निहित थी। 

प्रांतीय स्तर पर, बंगाल ओर मध्य प्रांत के विधान-मंडलों मेँ स्वराज दल को 
बहुमत प्राप्त हुआ शा। इन दोना प्रातो मे अपनी असहयोग ओर अवरोध कौ नीति कं 
दारा उसने विधान-मंडलों को प्रायः ठप्य कर दिया ओर द्वैध शासन कौ व्यवस्था को 
बिल्कुल चलने ही न दिया। अन्य प्रातो म॑ भी स्वराज दल को पर्याप्त सफलता मिली। 
समय-समय पर उसने साविधानिक सुधारों कौ माँग विधान-मंडलों मे उठायी ओर कितने 
ही अवसरो पर उसका प्रभाव निर्णायक रहा। कितु जिन ग्रत मँ स्वराज दल को स्पष्ट 
बहमत प्राप्त नहीं था वँ असहयोग ओर अवरोध कौ नीति अर्थहीन-सी हो जाती थी। 
कद्र मे ओर प्रातं मे भी, इन नीति कं बावजूद सर्कार कौ व्यवस्था ओर काम तो 
चलता ही रहता था, केवल अवरोध के लिए अवरोध अधिकाधिक तर्कहीन समज्ञा जाने 
लगा। 1925 मे चितरंजन दास की मृत्यु के बाद वैसे भी दल कौ शवितत क्षीण होती जा 
रही थी। शीभ्र ही दल मे फूट पड गई तथा बहुत से प्रमुख सदस्यों न सरकार कं प्रति । 
जवाबी सहयोग का रास्ता अपनाना शुरु क्र दिया। कुछ ने ऊँचे-ऊंचे पद भी स्वीकार 
कर लिए। 1925 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई 
गई स्कीन समिति की सदस्यता स्वीकार कर ली। विट्ठल भाई पटेल केद्रीय 
विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। मध्य प्रांत के स्वराजवादी नेता एस० बी° ताम्बले 
मध्य प्रा के गवर्नर की परिषद्‌ के सदस्य बन गए। 1926 के चुनावों मे स्वराज दल को 
विशेष सफलता नहीं मिली ओर उसके बाद दल समाप्त सा हयी -हो -गया। स्वराजवादियं 
को अपने विचार ओर कार्यक्रम आजमाने का पूरा अवसर मिल चुका था ओर वे विफल 
रहे थे। जिस प्रकार असहयोग आंदोलन कं असफल होने पर काग्रेस का सक्रिय नेतृत्व 
स्वराजवादियों की ज्ञोली मेँ आ गिरा था, उसी. प्रकार अब स्वराजवादियों के असफल हो 
जाने पर काग्रेस की बागडोर वापस गौधीजी के हाथों मेँ चली गई। 
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स्वराजवादियों का योगदान 


राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराजवादियों कं योगदान के विषय में कोई सर्वमान्य राय बना 
सकना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। स्वराजवादियों मेँ कम से कम कुछ लोग कोरे 
अवसरवादी थे। उनमें अधिकांश लोग एेसे थे जो जन आंदोलन की गर्द से घवबराते थे ओर 
केवल डाइंगरूमों ओर विधान-मंडलों कं भवनों मेँ लच्छेदार बातचीत ओर तर्कपर्णं भाषणों 
को ही राजनीति का जीवन मानते थे। उनमें विदेशी शासन के विरुद्ध लडने को, कष्ट उठाने 
की ओर त्याग करने की भावना की कमी थी। स्वराजवादियों कौ नीति में भी कुक तकहीनता 
ओर विरोधाभास था। एक ओर वे 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्था का अत 
करना चाहते थे ओर दूसरी ओर उसी के अंतर्गत विधान-मंडलों के चुनाव लडते थे। एक 
ओर विधान-मंडलों को वह अपना साधन या हथियार मानते थे ओर दूसरी ओर उन्हे ठप्प 
कर देना चाहते थे। बात वह करते थे बडी अतिवादी ओर असहयोग कौ, पर चाहते थे 
आराम का संसदीय जीवन। अधिकांश स्वराजवादी मूल मेँ उदारवादी थे, जेल जाना, लाठियां 
खाना, हडताल करना उन्हें प्रायः नहीं भाता था। 

फिर भी स्वराजवादियों कं योगदान का मूल्यांकन करते समय हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि जिस समय उन्होने विधान-मंडलों में प्रवेश करने ओर राष्ट्रीय आंदोलन को 
विधान-मंडलों कं माध्यम से जारी रखने का मार्गं देश को सुञ्ञाया, उस समय सारे वातावरण 
मे भारी निराशा फली हुई थी ओर किसी को कोई रास्ता नहीं सूञ्च रहा था। अधिकांश नेता 
जेलों मे थे। गौधीजी भी 6 वर्षं की कारावास भुगत रहे थे। असहयोग आंदोलन असफल 
हो चुका था। हिंसात्मक क्रांति संभव नहीं थी। विधान-मंडल सरकार कं समर्थकों से भरे 
थे ओर सरकार का कहीं किसी प्रकार का विरोध करने वाला लगभग कोई नहीं धा। 
स्वराजवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन कौ ज्योति को किसी न किसी रूप मेँ जलाए रखा ओर 
विधान-मंडलों मेँ अवरोध का मार्ग अपना कर राष्ट्रीयता की वाणी को अवरुद्ध होने से बचा 
लिया। प्रांतीय स्तर पर अपनी अवरोध की नीति के द्वारा स्वराजवादी दो प्रांतों- बंगाल ओर 
मध्य प्रांत-में द्वैध शासन का क्रियान्वय रोकने मे सफल रहे। केद्रीय स्तर पर वे राजनीतिक 
बंदियों कौ रिहाई तथा उत्तरदायी स्वशासन की स्थापना संबंधी मोग के प्रस्ताव पास कराने 
मे सफल हए स्वराजवादियों के प्रयास से मुडीमेन समिति की नियुक्ति हुई ओर बाद मं 
लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुए उनका सुञ्ञाव भी सर्वप्रथम स्वराजवादियों द्वारा विधान-सभा 
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मेँ पास कराए गए एक प्रस्ताव में ही दिया गया था। स्वराजवादी विधान-मंडलों के मंच . 


से सरकार की नीतियों का ओर उसके निरंकुश स्वरूप का पर्दाफाश करने में सफल हए 
जब बार बार सरकार को करारी हार खाते हए दुनिया ने देखा। 


साडइमन कमीशन 


1919 के भारतीयः शासन अधिनियम मे कहा गया था कि अधिनियम के पारित 
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होने कै दस वर्षं बाद एक सांविधिक आयोग कौ नियुक्ति की जाएगी जो इस बात कौ 
। जच करेगा कि अधिनियम व्यवहार मे कहँ तक सफल रहा तथा भारत उत्तरदायी शासन 
. की दिशा में ओर आगे कहँ तक प्रगति करने कौ स्थिति में हे। दस वर्षं 1929 में पूर 
| होने को थे अतः 1929 मे एेसे आयोग की नियुक्ति की जानी थी। कितु इगलड मे 
| राजनीतिक परिस्थिति कुछ एेसी थी कि दो वर्ष पहले, नवंबर में ही आयोग कौ नियुक्ति 
| आवश्यक समञ्ञी गई। इस समय इग्लैड में अनुदार दल की सरकार थी कितु 1929 में 
| आम चुनाव होने वाले थे जिनमें श्रमिक दल कौ विजय की पुरी संभावना थी। अनुदार 
| दल यह नहीं चाहता था कि भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय श्रमिक दल के 
हाथो हो। साथ ही भारतीय नेताओं की माँग भी थी कि शीघ्र ही सांविधानिक व्यवस्था 
मे सुधार हो। 1926-27 मे देश मे साप्रदायिक दंगों का बोलबाला था ओरं हो सकता हे 
यह भी एक कारण रहा हो जिससे अंँगेजी सरकार न यह समय आयोग कौ नियुक्ति के 
लिए उपयुक्त समञ्ञा। आयोग का कार्य अन्य बातों कं साथ-साथ त्रिटिश भारत मं 
शासन-पद्धति के क्रियान्वय की जच करना तथा इस संबंध में प्रतिवेदन देना था कि 
क्या भारत मे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना वांछनीय है ओर यदि हां तो किस 
सीमा तक अथवा इस समय भारत को जिस मात्रा में उत्तरदायी शासन प्राप्त हे, उसे 
किस सीमा तक विस्तृत, संशोधित या प्रतिबंधित करने को आवश्यकता हे। 
आयोग मे सात सदस्य थे ओर आयोग के अध्यक्ष थे सर जोन साइमन। आश्चर्य 
ओर आक्रोश पैदा करने वाली बात यह थी कि आयोग > एक भी भारतीय नहीं था। यह 
देश कं लिए .अपमानजनक था। भारतीय लोकमत के प्रायः सभी वर्गों ने साइमन आयोग 
का घोर विरोध किया। 11 दिसंबर, 1927 को इलाहाबाद मेँ एक सर्व-दल सम्मेलन हुआ 
जिसमे आयोग मे एक भी भारतीय न रखे जाने कौ कड़ी भर्त्सना कौ गई तथा कहा गया 
कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य का न होना भारत कं लोगों का जान-वृञ्च कर 
अपमान करना है। इससे उनकी स्थिति निश्चित रूप से निकृष्ट हो जाती है ओर "भारतीय ` 
अपने देश के संविधान के निर्धारण मे भाग लेने के अधिकार से वंचित हो जाते हे। | 
जह -जहँ साइमन आयोग गया ' साइमन वापस जाओ' (साइमन. गो बैक) कं नारो, 
काले जडो तथा हडतालों से उसका स्वागत किया गया। साइमन आयोग कं विरोध में 
जगह-जगह पर जलूस निकाले गए तथा सभां हुरई। पुलिस कौ लाठियां से कितने ही 
लोगों क चोरे आई। इनमें पंजाब-केसरी लाला लाजपत राय, पंडित गोविंद वल्लभ पंत 
तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता भी थे। लाला लाजपतरायने उन दिनों बीमार होते हुए 
भी एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस कौ जो लाठियां उन पर पदीं उन्हीं से 
कुछ सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उनकं मुख से निकला वह वाक्य 
अमर हो चुका है जिसमे उन्होने कहा था कि "मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए 
है बही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की शवपेटी मेँ कीले साबित होंगे आयोग ने दो बार 
भारत की यात्रा की। अक्तृबर, 1929 में तत्कालीन वायसराय लड इर्विन ने त्रिटिश सरकार 
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कं इस निर्णय की घोषणा की कि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वह ब्रिटिश 
भारत तथा देशी राज्यों कं प्रतिनिधियों कं साथ एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगी 
जिसका उद्देश्य भारत कं लिए सुञ्ञाए गए सांविधानिक प्रस्तावों के संबंध में ' अधिकतम 
स्वीकृति" प्राप्त करना होगा। ये प्रस्ताव इसके बाद ही संसद के सम्मुख प्रस्तुत किए 
` जारएँगे। लोड इर्विन ने सम्राट की सरकार की ओर से यह भी घोषणा की कि ' भारत की 
साविधानिक प्रगति का स्वाभाविक लक्ष्य हे... डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति।' 

मई, 1930 में साइमन आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित हआ। इस प्रतिवेदन मेँ भारतीयों 
की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकर नहीं की गई थी ओर 
उसमे डोमीनियन स्टेटस कौ चर्चां तक नहीं थी। इसके विपरीते जातिगत तथा सांप्रदायिक 
मतभेदों का विस्तार से वर्णन किया गया था। आयोग इस निष्कर्ष पर पहंचा था कि 
(1) भारत मेँ संसदीय अथवा उत्तरदायी शासन का प्रयोग सफल नहीं रहा है। (2) द्वैध 
शासन `का तुरंत अंत कर दिया जाना चाहिए ओर प्रातो मे विधान-मंडलों के प्रति उत्तरदायी 
मंत्रियों को शासन भार सोप दिया जाना चाहिए। (3) यह समञ्च लेना चाहिए कि भारत 
के लिए एकात्मक राज्य-व्यवस्था उपय॒क्त नहीं है ओर यह आवश्यक है कि यह यथाशीघ्र 
एक संघ-राज्य के रूप मेँ विकसित हो। (4) सार्वभोभ वयस्क मताधिकार की बात सोचना 
अव्यावहारिक है कितु धीरे-धीरे मताधिकार ओर विधान-मंडलों का विस्तार किया जाना 
चाहिए। (5) केद्रीय व्यवस्था मे कोई आमूल परिवर्तन आवश्यक नहीं है कितु केद्रीय विधान 
-मंडल कं दोनों सदनों कं लिए सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान-मंडलों दवाय परोक्ष रीति 
से किया जा सकता हे। कंद्रीय व्यवस्था मेँ आवश्यक परिवर्तन बाद में जब देश की व्यवस्था 
का संघीय आधार पर पुर्नगठन हो जाए, तब हो सकते हे। (6) सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की 
प्रणाली निंदनीय है कितु फिलहाल उसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। 

कुल मिलाकर देखें तो उस समय की स्थिति के हिसाब से तथा आयोग का जैसा 
स्वागत हुआ था उस सबको देखते हुए, साइमन आयोग कं सुञ्ञाव बहुत बुरे नहीं थे। 
कूपलैड के अनुसार तो साइमन आयोग का प्रतिवेदन तब तक का भारतीय समस्या का 
सबसे अधिक पूर्ण अध्ययन धा। यद्यपि भारतीय जनमत ने इस प्रतिवेदन को बिल्कुल 
ठुकरा दिया ओर ब्रिटेन मेँ श्रमिक दल की सरकारने भी इस पर अधिक ध्यान नहीं 
दिया, तथापि, वर्षो के बाद्‌ 1935 के भारतीय शासन अधिनियम भें इसकी बहुत सी 
सिफारिशों को मूर्त रूप मिला। यदि आयोग की सिफारिश पहले ही मान ली जातीं तो 
शायद प्रांतीय स्वात्तता 1937 कं बजाय 5-7 वर्ष पहले ही स्थापित हो जाती। 


नेहरू प्रतिवेदन 


साइमन आयोग कौ नियुक्ति के समय ओर उससे पहले भी अनुदार दल की 
सरकार में भारत-सचिव लाई बकंनहैड ने भारतीय नेताओं को चनौती दी थी कि वे एेसा 


ऋ गं 
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संविधान बनाकर दिखाएं जो साधारणतया भारत के सभी लोगों को मान्य हो। उनका 
कहना था कि घोर सांप्रदायिक मतभेदों कं कारण भारतीय स्वयं अपने लिए कोई 
संविधान बनाने मे सर्वथा असमर्थं है। मई, 1927 मेँ काग्रेस कं बंबई अधिवेशन मं, 
पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें काग्रेस कौ कार्यकारिणी से कहा गया 
था कि वह कंद्रीय तथा प्रांतीय विधान-मंडलों के चुने हए सदस्यों तथा राजनीतिक दलों 
कं नेताओं के परामर्श से देश के लिए एक संविधानं बनाए तथा उसे अखिल भारतीय 
काग्रेस समिति के सामने रखे। दिसंबर, 1927 के मद्रास अधिवेशन मेँ भी काग्रेस ने इसी 
आशय का एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव के आधार पर काग्रेस कार्यकारिणी ने 
एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन को प्रथम बैठक फरवरी, 1928 
मे दिल्ली मे हई। भाग लेने वाले 29 दलँ मे थे काग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, 
खिलाफत समिति, भारतीय ईसाई काग्रेस, राष्ट्रीय उदारवादी संघ आदि। सम्मेलन ने 
निर्णय किया कि जो संविधान बनाया जाए उसमें पूर्णं उत्तरदायी सरकार कौ व्यवस्था हो। 
|| मई, 1928 को सम्मेलन कौ दूसरी बैठक बंबई मेँ हई। इस वैठक में पंडित 
मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता मेँ सात आदमियों कौ एक समिति बना दी गई ओर उससे 
' भारत कं संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण' करने को कहा गया। समिति कं सदस्य थे 
सर तेजबहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम" एसः सरदार, मंगलसिंह, करेशी, जी° आरः 
प्रधान तथा अली इमाम। समिति ने तीन माह कं अंदर 10 अगस्त, 1928 को अपना 
प्रतिवेदन दे दिया। यही प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट बाद मेँ नेहरू प्रतिवेदन अथवा नेहरू 
कमेटी रिपोर्ट के नाम से विख्यात हआ। | 

नेहरू प्रतिवेदन न केवल इस चुनौती का ही उत्तर था कि भारतीय राष्ट्वाद मं रचनात्मक 
प्रतिभा का अभाव है, बल्कि वह भारतीयों द्वारा सांप्रदायिक समस्या का हल खोजने कौ 
अब तक की सबसे अधिक साहसपूर्णं चेष्टा थी।' संक्षेपतः, प्रतिवेदन मं जिस संविधान का 
खाका खीचा गया था वह डोमिनियन स्टेटस के सिद्धांत पर आधारित था। इसकं अंतर्गत 
कंदर तथा प्रातो मे संसदीय ढंग क पूर्णं उत्तरदायी शासन की स्थापना कौ व्यवस्था थी अर्थात्‌ 
केद्रीय तथा प्रांतीय दोना स्तयो पर कार्यकारिणी विधानांग के प्रति उत्तरदायी हौनी थी। प्रतिवेदन 
मे इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी कि प्रभुसत्ता भारत कं लोगो मे निहित है। स्वशासित 
डोमिनियनों के नमूने पर पूर्णं उत्तरदायी शासन कौ व्यवस्था करने कं साथ-साथ समिति 
नै यह स्पष्ट कर दिया था कि डोमिनियम स्टेटस की उपलब्धि "हमारे विकास कौ दूरस्थ 
अवस्था नहीं," बल्कि तात्कालिक कदम हे। | 

नेहरू प्रतिवेदन भारत के लिए एक पुरा नया संविधान बनाने का भारतीयों द्वारा 
किया गया पहला प्रयास था। यद्यपि उस समय अंग्रेजी सरकार द्वारा इस प्रतिवेदन का 
स्वीकार किया जाना संभव नहीं हो सकता था, तथापि यह महत्वपूर्ण हे कि अंततः 
945-1949 मेँ स्वाधीन भारत का जो संविधान बना उसका ढोचा बहुत कुछ इसी 
प्रतिवेदन के अनरूप था तथा व्यवित कं मृलभूत अधिकारों संबंधी प्रावधानोँं का भी नए 





1 


[क क 





पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 55 


संविधान में कुछ उसी ररूप मेँ समावेश हुआ था जिस रूप मे नेहरू समिति ने उन्हं 
प्रस्तुत किया था। 


पूर्णं स्वराज की ओर 


काग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशनं में ही अपना लक्षय "पूर्णं स्वराज" घोषित कर 
देया था। नेहरू प्रतिवेदन मेँ केवल डोमिनियन स्टेटसं की माँग की गई थी। जब प्रतिवेदन 
928 मे काग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन-के सामने रखा गया तो "पूर्णं स्वराज' ओर 
डोमिनियन स्टेटस को लेकर काफी मतभेद ओर गर्मागमीं हुई। सुभाष चंद्र बोस ओर 
जवाहरलाल नेहरू उस युवावर्ग के नेता थे जो डोमिनियन स्टेटस कं विरुद्ध धा तथा 
तत्काल पूर्ण स्तराज के लक्ष्य का अनुमोदन कराना चाहता था। अत मे गधीजी के हस्तक्षेप 
से एक समद्चौता हो गया जिसके अनुसार सरकार को एक वर्ष का समय दिया गया आर 
चेतावनी दी गईं कि यदि इस वर्ष के भीतर उसने नेहरू प्रतिवेदन मं प्रस्तावित सांविधानिक 
योजना को स्वीकार कर भारत को डोमिनियन स्टेटस न दिया तो कांग्रेस पूर्णं स्वराज से कम 
किसी बात पर समञ्ौता नहीं करेगी तथा आंदोलन छेदने पर बाध्य हो जाएगी। 

जब 1929 मे इंग्लँड मेँ श्रमिक दल की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद्‌ 
संभालते समय रेमजे मैकडनल्ड ने आशा व्यक्त की कि भारत वर्षा मे नहीं वरन्‌ महीनां 
मे ही एक डोमिनियन के रूप में राष्ट्रमंडल का समान सदस्य बन जाएगा। वायसराय 
लाई इर्विन ने भी डोमिनियन स्टेयस कौ प्राप्ति को देश कौ सांविधानिक प्रगति का 
स्वाभाविक लक्ष्य माना था। कितु प्रधानमंत्री मैक्डोनल्ड ओर उनकी श्रमिक सरकार के 
वायदों गँधी-दर्विन भेट आदि के बावजूद समद्मौते का कोई मार्ग न निकला। त्रिरिश 
सरकार ने नेहरू प्रतिवेदन ओर डोमिनियन स्टेटस की मोँग को ठुकरा दिया। चूंकि काग्रेस 
क प्रस्ताव के अनुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर यह मोग स्वीकार नहीं हुई, अत 
प्रतिवेदन व्ययगत हो गया ओर उसके साथ ही काग्रेस भी भारत के लिए डोमिनियन 
स्टेटस के लक्षय को स्वीकार करने के लिए बाध्य न रही ओर जब दिसंबर 1929 मं 
काग्रेस का अगला लाहौर अधिवेशन हआ तो युवा आकांक्षाओं कं नेता पंडित जवाहरलाल 
नेहरू को ‹ रष्टरपति' चुना गया। 

जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व मे 3। दिसंबर, 1929 को, ठीक आधी रात कं 
समय जब एक नया वर्ष जन्म ले रहा था, रावी के किनारे, बड उत्तेजनामय वातावरण 
में, काग्रेस अधिवेशन ने एतिहासिक स्वाधीनता प्रस्ताव अंगीकार किया। इस सुप्रसिद्ध 
प्रस्ताव में पूर्ण स्वतंत्रता' के ध्येय कौ घोषणा कं अतिरिक्त यह भी कहा गया धा कि 
भावी चुनावों मेँ भाग न लिया जाए तथा विधान-मंडलों मे जो क्रे सदस्य हों, वे 
त्यागपत्र दे दें। प्रस्ताव में अखिल भारतीय काग्रेस कार्यकारी समिति को यथासमय 
सविनय अवक्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दिया गया था। अधिवेशन ने यह भी 
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निर्णय किया कि 26 जनवरी को हर वर्षं स्वाधीनता दिवस कं रूप में मनाया जाए। तभी ` 


से देश भर में भारत को विदेशी णासन से मुक्त कराने का प्रण हर वर्ष 26 जनवरी को 
दोहराया जाने लगा ओर 26 जनवरी तब तक स्वाधीनता दिवस के रूप मेँ मनाया जाता 
रहा .जब तक 15 अगस्त, 1947 को देश स्वाधीन न हो गया। उसके बाद भी इस पावन 
संकल्प कौ याद ताजा रखने कं लिए तथा इस दिन को यथोचित मान देने कं लिए 
स्वाधीन भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया। 

संविधान कं अनुसार 26 जनवरी, 1950 को भारत एक संपूर्णं प्रभुत्व संपन्न 
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना ओर तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप मे मनाया 
जाने लगा। इस प्रकार 26 जनवरी कौ हमारे इतिहास ओर राष्ट्रीय जीवन में विशेष 
महत्ता हे। थ २ 
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सविनय अवज्ञा आंदोलन 

गोलपेज सम्मेलनों से प्रांतीय स्वायत्तता तक 
1930-1939 


““मृञ्च क्षण भर के लिए भी इसमे संदेह नहीं हे कि यदि ब्रिटेन चाहे तो वह 
तलवार के बल पर भारत को गुलाम बनाए रख सकता है। कितु, ब्रिटेन कौ 
अपनी सुख-समृद्धि के लिए क्या अधिक श्रेयस्कर है ~ एक गुलाम कितु 
विद्रोही भारत अथवा एक एेसा भारत जो ब्रिटेन कं बराबर खडा होकर, एक 
सामान्य साथी के रूप में, दुःख ओर मुसीबत मे उसका साञ्जीदार बने? हँ, 
यदि आवश्यक हो, तो भारत त्रिटेन के साथ मिलकर लडने को तैयार होगा, 
किंतु वह यह काम स्वेच्छा से ही करेगा ओर इसमे उसका लक्ष्य होगा 
विश्व-कल्याण, किसी जातिं अथता व्यविति का शोषण करना नही। मेँ 
अपने देश के लिए स्वाधीनता लेना चाहता हूं, विश्वास कौजिए कि जहां 
-तक मेरा बस है, मै यह स्वाधीनता इसलिए. कदापि नहीं चाहता कि मेरा 
देश, जिसमें संसार भर की आबादी का पाँचवाँ हिस्सा बसता हे, कभी भी 
किसी दूसरी जाति अथवा किसी व्यक्ति का शोषण करे। मुले अपने देश कं 
लिए स्वाधीनता चाहने का कोई अधिकार नहीं हे, यदि मेँ संसार की सभी 
दूसरी जातियों ~ चाहे वे दुर्बल हों अथवा शवितिशाली - के लिए भी वेसी 
ही स्वाधीनता के समान अधिकारों को आद्र ओर मान्यता न द| मतो 
यही करूंगा कि इस ब्रिटिश द्वीप को भूमि से मै यह आशा ओर विश्वास 
लेकर लोट कि भारत ओर ब्रिटेन कं बीच बराबर की साञ्चेदारी का एक 
सम्मानपूर्णं संबंध स्थापित होने वाला हे।'' । 

_ महात्मा गधी, गोलमेन सम्मेलन में 


सविनय अवज्ञा आंदोलन 


928 मे वल्लभं भाई पटेल के नेतृत्व मे गुजरात कं सूरत जिले में बारदोल। कं 
किसानों को लगानवंदी सत्याग्रह मं आशातीत सफलता मिली थी। तभी से वल्लभ भाई 
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पटेल बारदोली ओर गुजरात के लिए ही नही, देश भर के लिए ' सरदार पटेल" हो गए 
तथा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक नई संभावना ओर एक नई दिशा उजागर हुई। 1930 
का प्रारंभ होते-होते भारी मंदी ओर व्यापक बेकारी कं कारण देश भर में आर्थिक दशा 
बड़ी शोचनीय हो गई थी। मजदूर, किसान ओर व्यापारी सभी परेशान थे। उधर अंग्रेन 
सरकार को गोँधीजी की "न्यूनतम मगिं' भी स्वीकार नहीं थीं। कुछ न कुछ सार्थक कदम 
उठाना अनिवार्य था। यदि काग्रेस कछ न करती तो हो सकता था कि देश का नेतृत्व 
उसके हाथों से निकल जाता। कांस पीके रह जाती ओर देश आगे निकल जाता। 

11 फरवरी, 1930 को काप्रेस कार्यकारिणी नै गधीजी को सविनय अवज्ञा आंदोलन 
आरंभ करने के अधिकार दे दिए। पहले तो गांधीजी ने बहुत कोशिश कौ कि किसी प्रकार 
आंदोलन की आवश्यकता टल जाए ओर वायसराय काग्रेस की न्यायोचित मगो को मान 
ले, कितु जब उन्हे इसमें सफलता न मिली तो 12 मार्च, 1930 को गोँधीजी ने अपनी 
एतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी। यात्रा के अत में 6 अप्रैल, 1930 को उन्होने नमक 
कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात.किया। सरकार ने नमक पर कर दुगुना 
कर दिया था। इसका.सीधा ओर सबसे अधिक प्रभाव गरीब जनता पर पड़ा था क्योकि 
नमक सब के काम आने वाला ओर सबसे साधारण ओर सस् खाद्य पदार्थ था। निजी रूप 
से समुद्र के पानी से भी नमक बनाना कानूनी जुर्म था। कितु, गोंधीजी द्वारा इस कानून को 
भंगं किए जाने के तुरंत बाद ही देश भर मेँ जगह-जगह यह कानून भंग किया जाने लगा 
ओर खुले-आम नमक बनने लगा। अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम मे शराबबंदी ओर विदेशी 
वस्त्रों के बहिष्कार को भी विशेष स्थान दिया गया था। जहो तहाँ विदेशी कपड़ों की होली 
जलाई गई तथा शराब की दुकानों पर धरने दिए गए! भारतीय महिला गोँधीजी के 
आवाहन पर घरों की चारदीवारी ओर पर्दा छोडकर सामने आई ओर हजारो की संख्या में 
जेल गई। शराबबंदी आंदोलन में महिलाओं ने विशेष सक्रिय भाग लिया। सविनय अवज्ञां 
आंदोलन से देशभर मेँ उत्साह की नई लहर दौड गई। ग्रेन सरकार ने शांतिमय सत्याग्रह 
का उत्तर लाठीचार्ज ओर गोलियों से दिया। काग्रेस को गैर-कानूनी संगठन करार दे दिया 
गया। सरकार ने बहुत से आपात्कालीन अध्यादेश जारी किए। 

दमन-चक्र पूरे वेग कं साथ चला। सीमा प्रांत में बादशाह खान कं नेतृत्व मे "लाल 
कूर्ती' .वालों ने आंदोलन मेँ प्रमुख भाग लिया। 23 अप्रैल, 1930 को पेशावर में बहादुर 
पठानों ने सत्याग्रह की अहिंसक लडाई की एक एेसी मिसाल पेश की जो इतिहास मं 
कभी भी भूली न जा सकेगी। सैकड़ों कौ तादाद मेँ पठान मौत की तनिक भी परवाह 
किए बगैर, तोपों ओर बंदूक की ओर बढ़ते चले गए ओर उन्हें अमानवीय नृशंसता के 
साथ भून दिया गया। पंडित नेहरू, महात्मा गोधी आदि सभी नेता पकड लिए गए कितु 
आंदोलन बढता ही गया। अन्यायपूर्णं कानूनों का अहिसात्मक ढंग से भंग कियः जाना एक 
धर्म-साःबन गया थरा। शीघ्र ही देश भर मेँ सरकार की जेल भर गई, यहां तक कि कितनी 
ही नई जेल बनवानी पडीं। लोगों ने सरकारी कर देने से मना करना शुरू कर दिया, 
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विभिन प्रकार सविनय अवज्ञा कं लिए, 1930 मे लगभग 50-60 हजार लोग 
जेल गए। 


प्रथम गोलमेज सम्मेलन 


| जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन ओर उसका दमन दोनों ही पुरे जोरों से चल रहे 

थे, ब्रिटिश सरकार ने भारत के भावी संविधान के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए लंदन 
मे एक गोलमेज सम्मेलन कां आयोजन किया। सम्मेलन 12 नवंबर, 1930 को शुरू हुआ। 
इसमें त्रिेन के तीनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, संसद सदस्यों, देसी रियासतों कं 
शासकों कँ प्रतिनिधियों तथा कुछ राजनीतिक दलों ओर हितों कं प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 
कितु सम्मेलन कां गठन नितांत असंतोष्जनक था क्योकि उसमे न तो देसी रियासतों कौ 
जनता क प्रतिनिधि थे ओर न कोग्रेस के। काग्रेस देश का प्रमुख राजनीतिक दल था ओर 
उसके अनुयायियों की संख्या भी सबसे अधिक थी। उसक प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति मे 
पारत की राजनीतिक समस्या को सुलज्ञाने कं लिए बुलाया गया कोई भी सम्मेलन बिना 
दूलहे की बरात था। एेसी स्थिति मे यह स्वाभाविक ही था कि प्रायः किसी भी महत्वपूर्ण 
प्रश्नं पर कोई एक राय अथवा निर्णय नहीं हो सका, कितु इस सम्मेलन में पहली बार 
त्रिटिश खरकार की ओर से भारत में संघात्मक व्यवस्था को स्थापना की एक योजना रखी 
गई। इसमें कहा गया था कि भारत की भावी शासन-व्यवस्था एक अखिल भारतीय संघ कं 
रूप मेँ होगी जिसमें त्रिटिश भारत के प्रांत तथा रियासतें दोनों शामिल होगे। देसी राज्यों कं 
शासको के प्रतिनिधियों -- महाराजा बीकानेर, महाराजा काश्मीर ओर नवाब भोपाल -नेन 
केवल संघ- व्यवस्था का समर्थन किया अपितु यह भी कहा कि अखिल भारतीय संघ में 
देसी राज्य इस शर्तं पर शामिल होगे कि केद्रीय स्तर पर उत्तरदायित्व कौ स्थापना हो। प्रोतों 
को स्वायत्तता ओर उत्तरदायी शासन तथा कंद्र मे आंशिक उत्तरदायी शासन देने की बाते भी 
की गई! इन मूल बातों पर सम्मेलन में किसी को आपत्ति नहीं थी किंतु साप्रदायिक 
प्रतिनिधित्व जैसी जटिल समस्याओं का कोई हल न निकल सका। वैसे भी, कांग्रेस कौ 
अनुपस्थिति मेँ कोई भी निर्णय लिया जा सकना निरर्थक था क्योकि वह भारतीय जनता को 
मान्य न होता। सम्मेलन के अंतिम दिन 19 जनवरी, 1931 को प्रधानमंत्री मैकर्डोनल्ड ने 
त्रिटिश सरकार की भारत-नीति के संबंध में एक वक्तव्य मे कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत 
क शासन का उत्तरदायित्व केंद्रीय ओर प्रांतीय विधान-मंडलों को सपना चाहती हे ओर 
संधिकाल के लिए आवश्यक आरक्ित शवितियँ का प्रावधान भी इस प्रकार करेगी कि नई 
सांविधानिक व्यवस्था के द्वारी पूर्णं उत्तरदायी व्यवस्था कौ ओर भारत की प्रगतिमेंबाधान 
पडे। अपनी ओर से एक व्यक्तिगत आश्वासन देते हए मैकर्डोनल्ड ने यहाँ तक कहा कि 
उन्हे पूरी आशा ओर विश्वास है कि भारत शीघ्र ही दूसरे स्वशासित डोमिनियनों की तरह ` 
राष्टरमंडल का पूरा, बराबर का, सदस्य हो जाएगा। 
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गोँधी-इर्विन समञ्मौता 


त्रिटिश प्रधानमंत्री कं 19 जनवरी, 1931 के वक्तव्य की भारत में अच्छी प्रतिक्रिया 
हृई। देश कं वातावरण में एक अपूर्वं आशा छा गई। वस्तुतः स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास 
मं अभी तक कभी भी देश सफलता के इतना निकट नहीं दिखाई दिया था जितना कि 
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के तुरंत `बाद। लगता था कि सुरक्षा ओर वैदेशिक मामलों में कुछ 
अस्थायी आरक्षणों को छोडकर ओर सब तरह से भारत मेँ पूर्णं उत्तरदायी संघात्मक शासन 
व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी। 

यह स्पष्ट था कि मैकर्डोनल्ड के वक्तव्य के पीछे काग्रेस का सहयोग पाने की 
इच्छा थी। सरकार ने जनवरी 1931 में ही महात्मा गधी ओर काग्रेस कार्यकारिणी के सब 
सदस्यों को जेल से बिना शर्तं रिहा कर दिया। उदारवादी नेता सर तेजबहादुर सप्रू तथा 
एम आर जयकर के प्रयत्नो से महात्मा गधी ओर वायसराय लाड इर्विन के बीच 
बातचीत प्रारंभ हुई ओर 5 मार्च, 1931 को उस समञ्ोते पर हस्ताक्षर हए जो गाँधी 
-दर्विन सम्मते के नाम से विख्यात हआ। समञ्ञोते के अतर्गत एेसे सभी राजनीतिक 
बंदियों को, जिनके विरुद्ध हिसा के आरोप नहीं थे रिहा कर दिया गया, विदेशी कपडे 
ओर शराब आदि कौ दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार स्वीकार कर लिया 
गया, समुद्र कं निकटवर्ती प्रदेशों मे विना नमक-कर दिए नमक बनाने की इजाजत दे दी 
गई। जो सबसे महत्वपूर्णं बाते सम्ञोते मे शामिल की गई, वे थी गोँधीजी द्वारा सविनय 
अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन मे भाग लेने की रजामंदी। 
गोलमेज सम्मेलन में बातचीत जिस आधार पर होनी थी वह भी स्पष्ट कर दिया गयाः 

"जहां तक सांविधानिक प्रश्नों का संबंध हे, भावी बातचीत का उद्देश्य होगा 

भारत के लिए सांविधानिक सरकार की ठस योजना पर आगे विचार करना जिस 

पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में चर्चा हुई थी। उस योजना के मुख्य अंग हँ - 

संघात्मक व्यवस्था, भारतीयों कौ अपनी उत्तरदायी सरकार तथा सुरक्षा, वैदेशिक 

संब॑ध, अल्पसंख्यक कौ स्थिति, भारत का वित्तीय ऋण ओर दायित्वों का निर्वाह 

जैसे कुछ मामलों में भारत के हित मेँ आवश्यक आरक्षण ओर रक्षोपाय।'' 

गोधी -र्विन समञ्मोते का कराची काग्रेस ने अनुमोदन कर दिया कितु देश-भर मे, 
विशेषकर युवक वर्ग में, समञ्लोते की कड़ी आलोचना की गई तथा गँधीजी को काफी 
बुरा-भला कहा गया क्योकि समञ्चोते मे, देश को * समाजवाद ' ओर “इनकलाब-जिंदाबाद्‌ " 
कं नारे देने वाले देशभक्त सरदार भगतसिंह ओर उनकं साथी राजगुरु ओर सुखदेव की 
रिहाई कं बारे मेँ कुछ नहीं कहा गया .था। गांधीजी ने इन युवक देशभक्तों की जान बचाने 
ओर उनकी मौत की सजा कम करने की शर्तं भी वायसराय के सामने नहीं रखी। जनता 
मे क्षोभ स्वाभाविक था। इधर काग्रेस का कराची अधिवेशन हो रहा था ओर उधर सरदार 
भगतसिंह तथा उनकं साथियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा था। भगतसिंह की 


सविनय अवज्ञा आंदोलन 61 
। फांसी की पृष्ठभूमि में गधी -दर्विन समञ्ञोता स्वाधीनता संग्राम कौ कहानी कं उन कुछ 
प्रकरणं में से है जिनमें गोँधीजी की भूमिका को इतिहास सदैव आलोचना की दुष्टि से 
देखता रहेगा, कछ उसी तरह जैसे रामायण में सीता के परित्याग के लिए इतिहास ने आज 
तक राम को क्षमा नहीं किया। 
























दूसरा गोलमेज सम्मेलन 


दूसरा गोलमेजन सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर, 1931 तक हृआ। इसमें 
काग्रेस के प्रतिनिधि के रूप मेँ गँधीजी सम्मिलित हए। अन्य नेताओं में, जिन्हें ब्रिटिश 
सरकार ने मनोनीत किया था, पंडित मदनमोहन मालवीय ओर श्रीमती सरोजनी नायडू भी 
थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से बड़ी आशां थीं ओर लगता था कि स्वराज का सपना अब 
साकार बना। कितु, इसी बीच इंग्लैंड में सरकार बदल चुकी थी। मैकर्डोनल्ड अभी भी 
प्रधानमंत्री थे कितु उनके अधिकांश साथी ओर समर्थक अब अनुदारवादी थे, श्रमिक दल 
कं लोग नहीं। भारत-सचिव ओर वायसराय भी बदल दिए गए। गोलमेज सम्मेलन में गधी 
 -इर्विन समञ्चोते की मूल भावनाओं की उपेक्षा की गई जिससे गँधीजी को घोर निराशा 
 हई। कितु गोलमेज सम्मेलन में गधीजी ने बडे प्रभावशाली ओर गौरवमय भाषण दिए। 
काग्रेस के प्रवक्ता के रूप में गंधीजी ने विरोध भरे स्वर मे कहा कि सम्मेलन में 
सांप्रदायिक समस्या पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जा रहा हे ओर अल्पसंख्यक 
वर्गो को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वे अपनी जिद पर अड़े रहें। सम्मेलन मेँ जिन 
। आरक्षणों तथा रक्षोपायों का प्रस्ताव किया जा रहा है, उनसे भारतीयों के हाथों मे सत्ता का 
हस्तांतरण पूरी तरह से अवास्तविक हो जाएगा। | 
त्रिरिश प्रधानमंत्री कें अनुसार ' सांप्रदायिक गतिरोध कौ अलंघ्य बाधा' कं कारण 
ही व्यापक सांविधानिक प्रश्नं के संबंध में गोलमेज सम्मेलन विशेष प्रगति न कर सका। 
कितु, वस्तुतः अनुदार दल की सरकार भारत मेँ अपने निरंकुश अधिकार ओर आर्थिक 
शोषण के लाभ छोडने तथा भारतीयों को उत्तरदायी स्वशासन देने कं लिए तैयार नहीं थी। 
फलतः सम्मेलन में कोई समञ्ञौता न हो सका ओर यह स्वाभाविक ही था। गोँधीजी की 
इच्छा थी कि वे यह आशा ओर विश्वास लिए भारत लोर कि शीघ्र ही भारत ओः त्रिेन 
के बीच बराबर कं साञ्चेदारी का एक सम्मानपूर्णं संबंध स्थापित होने वाला है। उनकी यह 
इच्छा पूरी न हरई। वे खाली हाथ. ओर निराश लौटे। स्वदेश पहंचने पर उन्होने कहाः ““यह ` 
सच है कि मै खाली हाथ लौटा हँ कितु मुञ्चे संतोष है कि जो ध्वज मु सौपा गया था 
मैने उसे नीचा नहीं होने दिया ओर उसके सम्मान के साथ समद्चोता नहीं किया।'' भारत 
लौटने पर गोँधीजी ने वायसराय से मिलना चाहा कितु नए वायसराय लोड विलिंगडन ने 
गोधीजी से मिलने से इनकार कर दिया। दमन की गति तेज कर दी गई तथा गधी -इर्विन 
समज्ञोते को व्यवहार रूप मेँ प्रायः दफना दिया गया। मजबूर होकर गँधीजी ने अपना 
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सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर आरंभ कर दिया। सरकार ने आंदोलन को अपनी पूरी शक्ति 
के द्वारा एकदम कठोरता के साथ कुचल डालने का निश्चय किया। कग्रेस कार्य समिति 
के सदस्य, गँधीजी तथा अन्य चोटी के नेता तुरंत बंदी बना लिए गए] काग्रेस को 
गैर-कानूनी संस्था करार दे दिया गया तथा सभी काग्रेस कार्यकर्ताओं ओर शुभवचिंतकों तक 
को भी जेल में डाल दिया गया। गोली, लाठी, मारकाट तथा तरह-तरह कौ यातनाओं से 
आतंक का वातावरण पैदा कर दिया गया। सरकार द्वारा पहले से भी कठोर ओर अन्यायपूर्ण 
कानून बनाए गए जिनके अंतर्गत केवल संदेह कं आधार पर लोगों को जेल मे डाला जा 
सकता था। काग्रेस के दफ्तरों पर छपे मारे गए, ताले डाल दिए गए तथा कागज-फाइलं 
ओर रुपया-पेसा सब जन्त कर लिए गए। सामूहिक जु्मानि, जायदाद कौ जन्ती, लाठी- चार्ज, 
गोलीबारी, शारीरिक यातना देना, नृशंसतापूर्वक सत्यग्रहियों को पीटना आदि रोजाना को 
घटना हो गई। कितु आंदोलन बढ़ता ही गया। लोगों कं दिल का डर, शारीरिक यातनाओं 
ओर मृत्यु तक का भय जैसे निकल चुका था। आंदोलन को अभूतपूर्वं सफलता मिली। 
पहले से दो गुने - लगभग सवा लाख - लोग जेल गए। 


सांप्रदायिक पंचाट ओर पूना समञ्ञौता 


पहले ओर दूसरे दोनों गोलमेज सम्मेलनं मं साप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठा 
था कितु इस विषय में कोई भी फेसला नहीं हो पाया था। ढो° अम्बेदकर, मोहम्मद्‌ अली 
जिन्ना आदि नेता, इस बात की चिंता किए बगैर कि देश का क्या होगा ओर राष्ट का हित 
किसमें हे, अपने-अपने जातीय ओर सांप्रदायिक तथा संकुचित दृष्टिकोण से सोचते थे। 
काग्रेस ओर दूसरी संस्थाओं ने समय-समय पर भरसक यह प्रयास किया कि किसी प्रकार 
. देश की साप्रदायिक समस्या सुलञ्चे ओर विभिन संप्रदायो कौ सहमति से कोई समद्लौता 
हो जाए। कितु इस क्षेत्र मे सफलता के मार्ग में सबसे बडा रोड़ा ब्रिटिश सरकार थी। वह 
नहीं चाहती थी कि उसके विरुद्ध रष्टय आंदोलन की शक्ति बटढे। अतः जब कभी 
विभिन पक्ष किसी समञ्ञौते कं करीब पहुंचने वाले होते तभी सरकार किसी एक पक्ष को 
विशेष रियायते देकर दूसरों से लड़ा देती ओर संतुलन फिर बिगड़ जाता। 

भारतीय स्वयं आपस में कोई समञ्ञोता नहीं कर पारहे - इसी तकं की आड में 
त्रिटिश सरकार ने 16 अगस्त, 1932 को विभिन संप्रदायो कं प्रतिनिधित्व कं विषय पर 
एक पचार प्रकाशित किया जो ' सप्रदायिक पंचाट' (कम्युल एवा) कं नाम से जाना 
जाता है+ इस. पंचाट ने पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए कायम 
रखा बल्कि उसे दलित वर्गों के ऊपर भी लागू कर दिया। मुसलमानों, ईसाईययो, सिक्खों, 
ओंँग्ल-भारतीयों तथा महिलाओं तक के लिए पृथक्‌ निर्वाचन की व्यवस्था की गई। श्रम, 
वाणिज्य, उद्योग, जमींदारों तथा विश्वविद्यालयों के लिए भी पृथक्‌ चुनाव क्षेत्र निर्धारित 
किए गए। कूल मिलाकर निर्वाचनों को 17 विभिन भागों में बोट दिया गया। योजना 
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कवल प्रांतीय विधान-मंडलों में ही लागू कौ जानी थी। केद्रीय विधान-मंडल कं निर्णय 
का प्रश्न अनिर्णीत छोड दिया गया था क्योकि उसमें देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का"भी 
प्रन अतिर्निहित था। पंचाट मेँ पृथक्‌ निर्वाचक-मंडलों को अल्पसंख्यक समुदायो कं लिए 
कायम रखा गया था। बंगाल ओर पंजाब में मुसलमान बहुमत मेँ थे, पर इन प्रातो मे उनकं 
लिए भी पृथक्‌ निर्वाचक-मंडलों का प्रावधान किया गया था। जिन प्रातो मे मुसलमान 
अल्पसंख्या मेँ थे, वहाँ उनके लिए "गुरूभार" (वेटेज) कौ व्यवस्था थी। पंजाब मे हिंदुओं 
तथा सिक्खों को गुरूभार दिया गया था। बंबई में मराठों कं लिए स्थान आरक्षित किए गए 
थे। कू हद तक तो यह "योजना “स्थूल रूप से वर्तमान व्यवस्था कौ ही पुनरावृत्ति" थी। 
लेकिन उसमें “दो नई बाते" थीं। (1) उत्तर-परश्चिमी सीमाप्रांत के अलावा प्रत्येक प्रांतीय 
विधान-मंडलं में प्रायः तीन प्रतिशत स्थान महिलाओं कं लिए आरक्षित रखे गए थे: (2) 
दलित वर्गो को एक अल्पसंख्यक वर्ग मान लिया गया था ओर उन्हें पृथक्‌ निर्वाचक-मंडलो 
का निर्णय करने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा उन्हें साधारण निर्वाचन-कषतरो 
में मतदेनेका भी अधिकार दिया गया था। 

दलित वर्गं के लोगों के लिए पृथक्‌ चुनाव क्षेत्रों की योजना के पीछे अंग्रेजी 
कटनीतिस्लो की यह चाल थी कि उन्हें हिंदुओं से अलग कर दिया जाए। पंचाट कौ कड़ी 
आलोचना हई जो स्वाभाविक शी, क्योकि वह सचमुच मुसलमानां, यूरोपीयों ओर ईसाइयो 
के प्रति पक्षपातपूर्ण था तथा हिंदुओं कं साथ न्याय नहीं करता था। उदाहरणतः बगाल में 
हिद्‌ कुल आबादी के 44.8 प्रतिशत थे कितु उन्हें कंवल 32 प्रतिशत स्थान दिए गए थे] 
मुसलमान बंगाल कौ कुल आबादी का 54.8 प्रतिशत थे कितु उन्दं 47.6 प्रतिशत स्थान 
दिए गए थे। युरोपीयों को जो कुल जनसंख्या का कंवल .01 प्रतिशत थे, 10 प्रतिशत 
स्थान दिए गए थे। बंगाल ओर पंजाब मेँ हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय. थे कितु उन्हें कोई 
गुरूभा।९ नहीं दिया गया। भारतीय समाज के जितने तरह कं विभाजन संभव दिखाई दिए थे 
वे सभी पंचाट ने करने का प्रयास किया। इस प्रकार पंचाट पृथकतावादी शक्तियों को 
प्रोत्साहन देता था तथा राष्टरीय एकता की भावनाओं को कमजोर करता था। यह अग्रेनो 
की 'फट डालो ओर राज्य करो! की नीति का ही विस्तार था। 

दलित वर्गो के लिए पृथक्‌ निर्वाचन-मंडलों के प्रवर्तन का प्रस्ताव महात्मा गाधी 
को मान्य नहीं था क्योकि इससे हिद्‌ओं के बीच स्थायी फूट पैदा हो जाती। हिद्‌ समाज 
विघटित हो जाता ओर अस्पृश्यता की बीमारी सदा कं लिए जड जमा लेती। उन्होने 
चेतावनी दे दी थी कि वे अपने प्राणों की बाजी लगा कर भी इस प्रकार के प्रयत का 
विरोध करेगे। कितु सरकार ने गधीजी के निवेदन ओर चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। 
अत में 20 सितंबर, 1932 को दलित वर्गो कं लिए पृथक्‌ निर्वाचन-मंडलों कौ व्यवस्था 
करने के त्रिरिशं सरकार के निर्णय के विरोध में गोंधीजी ने जेल कं अद्र ही आमरण 
अनशन आरंभ कर दिया। गोंधीजी कं अनशन से देशभर में चिंता छा गई। जनता कौ 
प्रतिक्रिया कौ व्यापकता देखकर सरकार भी घबरा उटठी। पृथक्‌ निर्वाचक-मंडलों कं 
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समर्थक डो अम्बेदकर जैसे दलित वर्गों के नेताओं ओर इस व्यवस्था का विरोध करने 
वाले नेताओं के बीच शीघ्र ही 26 सितंबर, 1932 को एक समञ्जौता हो गया। यह करार 
` सामान्यतः पूना सम्मते (पूना पैक्ट) के नाम से विख्यात है। त्रिटिश सरकार ने इसे 
साप्रदायिक पंचाट के रूप मेँ स्वीकार कर लिया ओर लागू कर दिया। समञ्चोते में 
व्यवस्था कौ गई थी कि प्रांतीय विधान-मंडलों के साधारण स्थानों में से दलित वर्गो के 
लिए प्रांतवार कुक निश्चित स्थान आरक्षित कर लिए जाएँ ओर सारे प्रातो मे इस प्रकार 
कुल मिलाकर 148 स्थान आरक्षित किए जार्एे। कंद्रीय विधान-मंडल में त्रिटिश भारत के 
लिए निर्धारित सामान्य स्थानों मे से 18 प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाँ। 
इन आरक्षित स्थानों का निर्वाचन दो स्तरों मे होना निश्चित हआ। पहले स्तर में सामान्य 
निर्वाचन क्षत्र में दलित वर्गं के सारे मतदाता प्रत्येक आरक्षित स्थान के लिए दलित वर्ग के 
चार उम्मीदवारों को चुनते ओर इसके बाद सामान्य निर्वाचक~-मंडल इन चार उम्मीदवारों 
मेसेही किसी एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से चुनता। इस प्रकार पुना समञ्चोते मं 
स्वीकृत निर्वाचन पद्धति पृथक्‌ ओर संयुक्त निर्वाचनों के बीच का मार्ग थी। दलित वर्गो 
को सांप्रदायिक पंचाट ने जितने स्थान दिए थे, पूना समञ्मते ने उससे लगभग दो गुने 
स्थान उन्हें दिए। यह उनका निर्वाचन अन्य हिंदुओं के साथ संयुक्त रखने की कीमत थी। 


अवज्ञा आंदोलन का स्थगन 
ओर विधान-मंडलों मे पुनः प्रवेश 


पूना समड्ञौते पर हस्ताक्षर होने के बाद गांधीजी ने अछृत के प्रति हिंदुओं के 
दुर्व्यवहार पर पश्चात्ताप तथा हरिजन सेवा मेँ लगे कार्यकर्ताओं के प्रति देश से अस्पृश्यता 
को समूल नष्ट करने के आग्रह स्वरूप, 8 मई, 1933 को 21 दिन का उपवास प्रारंभ 
किया। उपवास प्रारंभ होते ही गोधीजी को विना शर्त जेल से छोड दिया गया। जून, 1933 
में गधीजी ने अवज्ञा आंदोलन के स्थगन का आदेश दिया। साथ ही उन्होने यह भी कहा 
कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहेगा। गोंधीजी पुनः गिरफ्तार कर लिए गए ओर दोबारा 
फिर उपवास आरंभ करने पर ही उन्हें छोडा गया। गोँधीजी ने देखा कि आंदोलन में हिसा 
का पुनः प्रवेश हो रहा है, सरकार के अत्याचार ओर लोगों की पीडा बढ रही हे, 
संप्रदायवादी लोग आंदोलन को गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश कर रहे है तथा 
कार्यकर्ताओं कं हौसले ढीले पढ़ गए हैँ। एेसी दशा में अप्रैल, 1934 मे सत्याग्रह आंदोलन 
भी स्थगित कर दिया गया। यद्यपि जवाहरलाल नेहरू ओर सुभाष बोस जैसे युवा नेताओं ने 
स्थगन का विरोध किया, तथापि अगले ही माह, मई, 1934 में अखिल भारतीय काग्रेस 
समिति ने काग्रेस कं सदस्यों को विधान-मंडलों के लिए चुनाव लड़ने की एक बार फिर 
अनुमति दे दी। पहली बार बाकायदा उम्मीदवारों का चयन किया गया ओर चुनाव लडे 


गए। सरकार ने काग्रेस संगठन से पाबंदी उठा ली। चुनावों मेँ काप्रेस की भारी ओर ` 
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व्यापक विजय हुई। पनाब को छोडकर सभी प्रातं मे कामस ने एक बार फिर अपनी 
लोकप्रियता सिद्ध कर दी। 


तीसरा गोलमेज सप्तलन 


नवंबर -दिसंबर, 1932 मे लंदन में तीसरा गोलमेन सम्मेलन हआ। इसमें भारत से 
काग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। उधर ब्रिटेन में श्रमिक दल ने भी इस सम्मेलन में 
भाग लेना स्वीकार नहीं किया। भारत मेँ इसी समय कात्रेस ओर अँग्रेन सरकार के बीच 
घोर संघर्षं चल रहा था-इधर से अवज्ञा आंदोलन ओर उधर से पूरी शक्ति के साथ दमन। 
त्रिटेन में अब पूरी तरह से अनुदार दल कौ सरकार थी। मैक्डोनिल्ड भी अब प्रधानमंत्री न 
रहे थे। नई सरकार एेसा कोई सुधार करने को तैयार नहीं थी निससे भारतीयों को अधिक 
अधिकार मिले ओर भारत पर अँग्रेनों का राजनीतिक ओर आर्थिक आधिपत्य किसी भी 
प्रकार कमजोर पडे। साप्रदायिक पंचाट से उसके इरादे. पहले ही साफ हो चुके थे। फिर 
भी, तीसरे गोलमेन सम्मेलन मेँ विभिन उप-समितियों क रिपोर्योँ पर विचार किया गया 
ओर भारत कं लिए नए संविधान के प्रारूप के बारे मे कुछ निर्णय लिए गए। सम्मेलन कौ 
समापन पर भारत-सचिव ने घोषणा कौ कि प्रस्तावित संविधान मेँ जो व्यवस्था होगी 
उसकं अनुसार (1) संख्या ओर आबादी दोनों दष्टियों से लगभग आधे देसी राज्यों के 
संघ मं मिलने के लिए तैयार हो जाने पर संघ-व्यवस्था का सूत्रपातं हो सकेगा 
(2) कंद्रीय विधान-मंडल में त्रिटिश भारत के स्थानों मे से 33'/ प्रतिशत स्थान भारतीय 
मुसलमानों को मिलेगे, ओर (3) सिंध ओर उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए जा्गे। 
मार्च, 1933 मं त्रिटिश सरकार ने एक श्वेत-पत्र प्रकाशित किया जिसमें नए संविधान 
कं प्रस्तावों को लेखबद्ध किया गया था। प्रस्तावों मे संघात्मक व्यवस्था ओर प्रांतीय स्वायत्तता 
का प्रावधान था। कद्रीय ओर प्रांतीय दोनों स्तरों पर विशेष उत्तरदायित्व ओर रक्षोपाय 
कार्यपालिका कं हाथों मेँ सुरक्षित रखे गए थे। यहोँ एक ध्यान देने की बात है कि जहाँ 
गोधी-इर्विन समञ्ञौते मँ रक्षोपाय “भारत के हित मेँ" होने थे, वहाँ श्वेत-पत्र क अनुसार वे 
भारत ओर त्रिटेन दोनों के समान हित मेँ" होने थे। नए भारत-सचिव सेम्युअल होर ने हाउस 
ओंफ कमस मे बोलते हुए 21 मार्च, 1933 को कहा कि ““ श्वेत-पत्र की योजना भारत को 
स्वशासन देने कौ योजना नहीं हे, वह तौ भारत मे सांविधानिक प्रगति की दिशा मेँ एक नई 
किष्त है!" इस परिवर्तन से साविधानिक सुधारों की योजना का सारा सदर्भं ही बदल गया। 
स्वाभाविक भा कि इन प्रस्तावों की बडी तीव्र प्रतिक्रिया हई। इनसे कोई भी संतुष्ट न था। 
संभवतः इसीलिए इन प्रस्तावं पर आगे विचार करने के लिए तथा पूरी योजना का परीक्षण 
करने कं लिए ब्रिटिश संसद ने दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई। समिति में 
बहुमत अनुदार दल का था ओर उसके अध्यक्ष थे लाई लिनलिथगो। समिति के सामने गवाह 
कंरूपमेंत्रिटिश भारत ओर देसी राज्यों के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने का निम॑त्रण दिया 





॥ स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास 


गया। नवंबर, 1934 में इस समिति कौ रिपोर्ट मे यह दोहराया गया कि संघ की स्थापना तभी 
हो सकेगी जब कम से कम 50 प्रतिशत देसी राज्य उसमें शामिल होने को तैयार हो 
जापं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विधान- मंडल के लिए परोक्ष निर्वाचन, देसी राज्यों के 
प्रतिनिधियों का नरेशों द्वारा नामाकन, उच्च सदन समाप्त करने कौ शक्ति ब्रिटिश संसद के 
हाथों में रखने आदि के प्रावधान कुक एेसे थे जो श्वेत-पत्र मेँ दी गई योजना से भी खराब 
थे। यह सब एेसी बाते थीं जो भारतीय जनमत ओर राष्ट्रीय नेतृत्व को किसी भी प्रकार पसंद 
आने वाली न थीं। फिर भी, संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर त्रिटिश संसद नेः 
एक विधेयक का प्रारूप बनाया जो संसद में पास होने ओर सम्राट की अनुमति पाने के बाद 
अगस्त, 1935 में कानून बन गया। यही 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था। 


1935 का भारतीय शासन अधिनियम 





1935 के भारतीय शासन अधिनियम की विशेषता यह थी कि उसने "भारत का 
संघ" स्थापित करने का सुञ्ाव दिया। यह संघ (क) ब्रिटिश भारत के प्रातो, ओर (ख) 
उन देसी रियासतों कं जो उसमें स्वेच्छा से शामिल होती, मिलने से बनता। प्रस्तावित 
योजना की सबसे बड़ी विलक्षणता थी उसमें सुद्ाईं गईं संघीय व्यवस्था का स्वरूप। 
1930 के गोलमेन सम्मेलन के समय तक भारत पूर्णतया एकात्मक राज्य था ओर प्रोतो के 
पास जो भी शक्तियाँ थीं वे सब उन्हें कद्र से मिली थीं अर्थात्‌ प्रांत कद्रीय सरकार के 
अभिकर्ता मात्र थे। 1935 के अधिनियम ने पहली बार व्यावहारिक रूप में एक एेसी 
संघात्मक व्यवस्था की बात रखी जिसमे त्रिटिश भारत के गवर्नर वाले प्रात ही नहीं, मुख्य 
आयुक्त ( चीफ कमिश्नर) वाले प्रांत तथा देसी राज्यों का भी समावेश होता। 

1935 के भारतीय अधिनियम ने, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रातो मे लागू किए गए 
दरैध शासन को अब केद्रीय स्तर पर लागू करने ओर आंशिक उत्तरदायी शासन की 
स्थापना करने का प्रावधान किया। अधिनियम ने कंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को आरक्षितं ओर 
हस्तांतरित दो भागों मे बाँटना तय किया - (1) प्रतिरक्षा, (1) वैदेशिक मामले 
(1) धार्मिक मामले (ईसाई धर्म संबंधी), तथा (।४) कबाइली क्षेत्र आरक्षित विषय थे। 
आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर-जनरल अपने कार्यकारी पार्षदो कौ सहायता से अपने 
विवेक के अनुसार करने को था। 

अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया ओर कद्र में प्रस्तावित संघीय 
शासन प्रणाली को ध्यान मेँ रखते हए ग्यारह गवर्नर शासित प्रातों को सीधे राजमुकुट से 
प्राप्त शक्तियों तथा सत्ता से आभूषित कर दिया। अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता कौ जो 
योजना स्वीकार की गई थी उसके अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में एक कार्यपालिका तथा विधान-मंडल 
की व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय सरकार को "प्रांत के भीतर एक सुनिर्दिष्ट क्षेत्र में अनन्य 
प्राधिकार प्राप्त था" ओर "उस अनन्य प्रांतीय कषतर मेँ वह मोटे तौर पर संघीय सरकार ओर 
विधान-मंडल के नियंत्रण से स्वतंत्र थी।' 
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1935 कं अधिनियम ने प्रांतीय विधान-मंडलों को बहुत से नए अधिकार प्रदान 
किए। अब मत्री-परिषद विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी थी। विधान-सभा अविश्वास 
प्रस्ताव पास कर मत्रि-परिषद्‌ को हटा सकती थी। प्रशासन पर, प्रश्नों ओर पूरक प्रश्नं के 
द्वारा भी विधान-मंडल कुछ नियंत्रण रख सकता था। बजर पर भी अब विधान-मंडल का 


काफी नियंत्रण हो गया था। लगभग 80 प्रतिशत अनुदान की मोँगों को विधान-सभा में 


मतदान. कं द्वारा स्वीकारा-अस्वीकारा जा सकता था। विधान के क्षेत्र में विधान-मंडल 
प्रांतीय ओर समवत्तं सूचियों मे शामिल विषयों पर कानून बना सकते थे। समवत्तं सूची 
के विषयों पर यदि कद्र ओर प्रांत के बनाए कानून मेँ विरोध हो तो केद्रीय कानून को ही 
मान्यता दी जाती। 

1935 कं भारतीय शासन अधिनियम की योजना का संघीय भाग नितांत अव्यावहारिक 
तथा अमान्य था। वैसे भी, जब कम से कम आधी जनसंख्या वाले देसी राज्य संघ में 
शामिल होने के लिए तैयार होते तभी त्रिटिश संसद के दोनों सदनों की प्रार्थना पर, सम्राट 
संघ कौ स्थापना कौ घोषणा कर सकते थे। देसी राज्यों के नरेशों ने संघ योजना को 
अस्वीकार कर दिया ओर चूंकि आधे देसी राज्यों के शामिल होने की शर्तं पूरी नहीं हो 
सकी अतः 1935 कं अधिनियम की संकल्पना का भारत संघ अजन्मा ही रह गया ओर 
अधिनियम का संघीय भाग कभी कार्य रूप मेँ परिणतं नहीं किया जा सका। इसके 
विपरीत अधिनियम का प्रांतीय भाग 1 अप्रेल, 1937 को प्रवर्तन में आ गया। इससे पहले, 
फरवरी 1937 में नए शासन विधान के अधीन निर्वाचन हए। 

काग्रेस को मद्रास, संयुक्त प्रात, बिहार, मध्य प्रात तथा उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त हआ। उसे बब में प्रायः आधे स्थान मिले ओर असम तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा 
प्रात मे वह सबसे बडे दल के रूप मेँ उभरी। पंजाब मेँ यूनियनिस्ट पार्टी को स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त हुआ। बंगाल तथा सिंध में अनेक छोटे-मोटे गुटों का आविर्भाव हआ। निर्वाचनों के 
परिणाम मुसिलम लीग कं अनुकूल नहीं रहे। सभी विधान-मंडलों मेँ उसकी शक्ति इतनी 
सीमित थी कि वह किसी भी प्रात मेँ सक्रिय भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकती थी। 

निर्वाचनों ओर उनके परिणामों पर टिप्पणी करते हए, जवाहरलाल नेहरू ने मार्च, 
1937 मेँ कहा धाः 
"सरकार ने बड़ी सावधानी ओर ममता के साथ भारत मेँ बड़े-बड़े निहित स्वार्थो 
को पाला था, बड़े-बड़े जमींदारों ओर संप्रदायवादियों को प्रोत्साहित किया था, 
उनकी सहायता कौ थी ताकि वे संगठित होकर हमारा विरोध कर सके! उसने 
विश्वासपूर्वक आशा कौ थी कि उसकी कुत्सित योजना सफल होगी। कितु, भारत 
मे साम्राज्यवाद के स्तंभ, भारतीय जनता के शोषक, वे लोग अब कहाँ है? वे एेसे 
डूबे कि उनका नामो-निशान न रहा, भारतीय मानवता के सागर मेँ उन्हे अभिभूत 
कर दिया गया, जनता कौ भारी ज्ञाड्‌ ने राजनीति के रंगमंच से उन्हं समेट कर 
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फंक दिया। वास्तविकता का स्पर्शं होते ही, ताश के पत्तौँ के घर के समान वे ढह 
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गए। ओर भी जो लोग भारत की स्वाधीनता का विरोध करेगे उनका यही हाल 
होगा ओर वह दिन आएगा जब त्रिटिश साग्राज्यवाद हमारी जनता का गला न घोर 
सकगा, उसके दमन का अंत हो जाएगा ओर वह हमारे लिए एक बीते हुए सपने 
की समृति-मात्र रह जाएगा। हम अपने आम लोगों के पास गए ओर उनसे 
स्वाधीनता कौ तथा उनका शोषण समाप्त करने कौ बात की। हम पर बिसराए हुए 
जंतु कं पास गए जिसका नाम है भारतीय किसान; हमने याद किया कि उसकी 
गरीबी भारत कौ बुनियादी समस्या है; हमने अपने को उसके दुःख के साथ 
अभिन्न कर लिया ओर उससे बात की कि किस प्रकार राजनीतिक ओर सामाजिक 
स्वतत्रता कं द्वारा उसे दुःख से छुटकारा मिल सकता हे..... वह ओर उस जैसे लोग 
भारी संख्या मेँ हमें सुनने को एकत्र हुए, काग्रेस का संदेश सुनकर उनकी धंसी हई 
ओखां में चमक आई, उनका सूखा-भूखा शरीर उत्साह के साथ उठ खडा हआ 
ओर आशा कौ मदिरा उनकी रगँ मे फेल गई। कौन है जिसने यह दुश्य देखा हो, 
इसे कभी भूल सकता है... 2'1 | 
यद्यपि काग्रेस नए अधिनियम के उपबंधों से संतुष्ट नहीं थी, फिर भी अखिल 
भारतीय काग्रेस समिति ने 18 मार्च, 1927 को का्रेस-बहल प्रातो मेँ मंत्रिमंडल बनाने को 
पक्ष. में एक प्रस्ताव पास कर दिया। लेकिन इसमे यह शर्तं थी कि गवर्नर यह वचन दे कि 
वे मंत्रियों के सांविधानिक कार्यो मेँ तथा दिन-प्रतिदिन कं प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगे, 
उनकं परामर्श कौ अवहेलना नहीं करेगे तथा अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की 
मत्रणा पर ही करेगे। क्योकि गवर्नरोँ ने इस प्रकार का आश्वासन देना स्वीकार नहीं किया, 
अतः काप्रेसी नेताओं ने विभिन्न प्रातं मेँ मंत्रिमंडल बनाने के गवर्नरोँ के आमंत्रण दुकरा 
दिए। इन प्रातो में अंतरिम मंत्रिमंडल बनाए गए पर वे काम नहीं चला सके। बाद में 
भारत- सचिव कौ अनुमति से गवर्नर-जनरल लाड लिनलिथगो ने 22 जून, 1937 को यह 
घोषणा कौ कि 'गवर्नरोँं से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में 
हस्तक्षेप करे, उनके विशेष उत्तरदायित्व असाधारण शक्तियों के रूप मेँ हँ न कि लोकप्रिय 
मत्रिमंडलों कं काम मेँ बाधा डालने के लिए ।'' वायसराय ने अन्य बातों के साथ साथ 
यह भी घोषणा की कि '“इस विचार का कोई आधार नहीं है कि गवर्नर को विशेष रूप 
से जो उत्तरदायित्व सपि गए हैँ, वह उनके सीमित क्षेत्र के बाहर जाकर प्रात के दिन-प्रतिदिन 
क प्रशासन मं सार्थक हस्तक्षेप कर सकता है या करेगा।'' विशेष उत्तरदायित्वं के संबंध 
मे भी गवर्नर से यह उम्मीद की जाती थी कि वह “अपने मंत्रियों को अपनी सम्मति का 
बना लंगे। जो विषय मंत्रियों के क्षेत्र में आते थे उनके संबंध में गवर्नर के लिए यह 
आवश्यक भा कि वह “अपने मत्रियोँ कं परामर्श के अनुसार ' कार्य करे। '' यद्यपि वायसराय 
का आश्वासन इतना स्पष्ट तो नहीं था जैसा काग्रेस चाहती थी लेकिन जिन परिस्थितियों 
मे यह वक्तव्य दिया गया था, उनमें आशा की जाती थी कि गवर्नरो के लिए अपनी 
विशेष शक्तियो का प्रयोग करना आसान न होगा! 1 जुलाई, 1937 में संबद्ध काग्रेस दलों 
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ओर गवर्नयोँ कं बीच समञ्ञोता हो गया, गतिरोध दूर्‌ हुआ ओर काग्रेस ने जुलाई, 1937 में 
छह प्रातो (संयुक्त प्रांत, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार) में अपने मत्रिमंडल 
बनाए। शीघ्र ही, सितंबर, 1937 मेँ पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत मे भी काग्रेसी मत्रिमडल बन 
गया तथा सितंबर, 1938 में असम में काग्रेस के नेतृत्व मेँ एक मिली-जुली सरकार बनी। 
इस प्रकार आट प्रातो मे काप्रेस ने शासन की बागडोर संभाली। 1937-39 कं बीच इन 
आगो प्रातो - मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, असम ओर पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रात-में काग्रेख की सरकार पदारूढ़ रही। पंजाब मे सर सिकंदर. हयात खँ क नेतृत्व 


मे एक मिली-~जुली सरकार बनी। बंगाल मेँ सरकार के प्रधान थे ए कं फजनलुलहक्‌ जो ` 


' कृषक प्रना पार्टी" के नेता थे। केवल सिंध में मुसलिम लीग को पूर्णं बहुमत प्राप्त था। 
काग्रेसी मंत्रिमंडलों को अपने कार्य में काफी सफलता मिली तथा उन्होने शासन कं 
उत्तरदायित्वं को सभी जगह अप्रत्याशित कुशलता के साथ निभाया। सब मिलाकर काग्रेसी 
प्रतो में स्वायत्तता का प्रयोग सफल रहा ओर इससे नेताओं को शसन की समस्याओं ओर 
बारीकियों का बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हआ। 

गवर्नर पूर्णं सांविधानिक प्रधान . तो नहीं बन सके कितु उन्होने अपनी विशेष 
शक्तियों का प्रयोग बहत कम अंवसरों पर किया। गैर-का्रेसी प्रातो मेँ कहानी क भिनन 
थी। बहोँ प्रांतीय स्वायत्तता का अनुभव इतना सुखद नहीं रहा क्योकि वहो कं गवर्नर 
अपनी असाधारण शक्तियों का बहत सामान्य रूप से प्रयोग करते रहे। 

अपनी संक्षिप्त पदावधि में काग्रेस मंत्रिमंडलों ने इतना काम कर दिखाया जिस पर 
"वे उचित ही गर्व कर सकते थे।' सभी कारे प्रातो में समान रूप से एक सुधार यह 
किया गया कि कृषि-काश्तकारों के अधिकारों कौ रक्षा कौ गई ओर किसानों को 
ऋण-संबंधी राहत दी गई। शिक्षा के क्षेत्र मे महात्मा गधी कौ बुनियादी शिक्षा योजना को 
लागू कर के प्रारभिक शिक्षा कौ समस्या को सुलज्ञाने का प्रयास किया गया। हरिजनाों कौ 
स्थिति में सुधार करने, नशाबंदी ` करने, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने ओर ग्राम पंचायत 
का पुनरुत्थान करने का भी प्रयत किया गया। 

सारे काग्रेस मंत्रिमंडल अक्तूबर-नवंबर 1939 तक सत्तारुढ़ रहे। लेकिन जब ब्रिटिश 
सरकार ने भारत की सहमति के विना ही ओर काग्रेस कौ इस मांग का संतोषजनक उत्तर दिए 
बिना ही कि उसके युद्ध-उदूदेश्य क्या हे ओर क्या इन उद्देश्यों मे ' साम्राज्यवाद्‌ का उन्मूलन 
तथा भारत के साथ एक स्वतंत्र राष्ट के रूप मे व्यवहार भी सम्मिलित है,'' भारत को युद्ध में 
घसीर लिया गया, तब काग्रेस मंत्रिमंडल ने विरोध स्वरूप त्याग-पत्र दे दिए। कांग्रेस मत्रिमंडलों 
को त्यागपत्र के बाद उड़ीसा, असम ओर उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत में कुछ समय तक गैर-काप्रेसी 
मंत्रिमंडल कार्य करते रहे थे। अन्य काप्रेस-बहुल प्रातो मे संबद्ध गवर्नरों ने 1935 कं अधिनियम 
की धारा 93 के अधीन प्रशासन अपने हाथों मे ले लिया ओर वहाँ युद्ध समाप्त होने कं बाद्‌ तक 
लोकप्रिय सरकारों का निर्माण नहीं हुआ। 

1935 के भारतीय शासन आनिवि का भारत के सांविधानिक इतिहास में बड़ा 
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महत्वपूर्ण ओर स्थायी स्थान है। प्रोफेसर कूपलँड के अनुसार 1935. का अधिनियम 
रचनात्मक राजनीतिकं विचार की-एक महान्‌ सफलता" था ओर "उसने भारत के भाग्य का 
अग्रजं के हाथों से भारतीयों के हाथों में स्थानांतरण संभव कर दिया" कितु, इंग्लैंड ओर 
भारत मे भी इस अधिनियम की कड़ी आलोचना हुई। इग्लैड मेँ कट्टर अनुदारवादी 
समञ्चते धे कि अधिनियम के द्वारा भारतीयों को जो अधिकार ओर उत्तरदायित्व दिए जा 
रहे है वे उनके योग्य नहीं है। दूसरी ओर, भारतीय दृष्टिकोण से अधिनियम निरर्थक था 
वयोकिं उसमें पूर्णं स्वाधीनता ही नहीं डोमिनियम स्टेटसं तक क प्रश्न का कोई उल्लेख 
नहीं था। अधिनियम एक धोखा ओर मुखोटा था जो भारतीयों के हार्थो में कोई वास्तविक 
शवित नहीं सौपता था। निष्पक्ष त्रिटिश टीकाकारो तथा श्रमिक दल के नेताओं ने भी इस 
बात पर बल दिया कि अधिनियम भारतं की समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत नही करता 
था। एटली ने ब्रिटिश लोकसभा (हाउस ओंफ केमंस) मेँ वाद-विवाद मेँ भाग लेते हुए 
अधिनियम का इसं आधार पर विरोध किया था कि इसमें डोमिनियम स्टेटस के लक्ष्य को 
कोई चर्चा नहीं थी। 

1935 के अधिनियम ने देश को एक लिखित संविधान देने का प्रयास किया। 
किंतु, इस प्रलेख के निर्माण मे भारतीय जनता अथवा उसके प्रतिनिधियों का कोई हाथ 
नहीं था। पंडित नेहरू ने अधिनियम को दासता का आज्ञा एत्र" बताते हुए उसकौ कठोर 
आलोचना की थी। उन्होने कहा थाः 

"इस एक्ट से त्रिटिश सरकार की रजवाड़ों से, जमींदारों से .ओर हिंदुस्तान को 
दूसरी प्रतिक्रियावादी जमातों से दोस्ती ओर भी ज्यादा मननूत हो गई, पृथक्‌ 
निर्वाचन-पद्धति को इससे बढ़ावा दिया गया ओर इस तरह अलग होने वाली 
प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। इस एक ने त्रिटिश व्यापार, उद्योग, बैकिंग ओर जहाजी 
व्यापार को, जिनका पहले से ही आधिपत्य था, अब ओर ज्यादा सुदृढ कर दिया। 
इस कानून के मुताविक भारतीय राजस्व, फौन ओर विदेश नीति के सारे मामलों मे 
पूरा नियंत्रण त्रिटिश हाथों मेँ ज्यों का त्यों बना रहा।'' 

बहत सी कमियों के बावजूद, यह नहीं नकारा जा सकता कि 1935 का अधिनियम 
कछ मामलों मे ओर सब मिलाकर एक आगे बढा हुआ कदम था। 1935 कं अधिनियम 
के द्वारा भारतीयों को सैकड़ों वर्ष बाद अपने देश के शासन संचालन मेँ साञ्ीदार बनने 
ओर उत्तरदायित्वं को संभालने का अवसर मिला। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्रिमंडल बने 
जो विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे। देश मे पहली बार मुख्यमंत्री ओर मंत्रिमंडल जैसे 
शब्दों का प्रयोग हआ। मुख्यमंत्री कौ प्राथमिकता को भी मान्यता मिली यद्यपि कुछ 
छोटे-मोटे एेसे अवसर अवश्य आए जिनमें मंत्रियों ओर गवर्नरो कं बीच मतभेद ओर संघर्षं 
पैदा हए। फिर भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल वाले प्रातो में प्रायः गवर्नरो ने मंत्रियों कं उत्तरदायित्व 
ओर अधिकारों का आदर किया तथा दिन-प्रतिदिन के प्रशासन मेँ हस्तक्षेप नहीं किया। 
मंत्रियों ने स्वयं बड़ी योग्यता, निष्पक्षता ओर निष्ठा कं साथ अपना काम किया जिसको 
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वजह से सभी ओर से उन्हें प्रशंसा ओर आदर मिला। भारतीय मंत्रियों की प्रशासनिक 
योग्यता ओर कार्यकुशलता देखकर अंग्रेज शासक भी आश्चर्यचकित ओर प्रभावित हुए 
बिना न रहे सके। कूपलैड के अनुसार : 

“कुल मिलाकर देखा जाए तो कग्रेस अपने मंत्रिमंडलों कौ सफलताओं पर न्यायोचित 

गर्वं का अनुभव कर सकती थी। उसके नेताओं ने साबित कर दिया था कि वे 

काम भी कर सकते हैँ ओर बातें भी, प्रशासन भी कर सकते हं ओर आंदोलन भी 
ओर उनमें तथा उनके अनुयायियों में सामाजिक सुधार के लिए सच्ची लगन हे।'' 

1437 मेँ जिन कांग्रेसी नेताओं ने मंत्रिमंडल बनाए ओर पद-ग्रहण किए वे देश 
सेवा की भावना से, ईमानदारी ओर मेहनत के आदर्शो से तथा जनता की भलाई कं लिए 
कछ न कुक ठोस काम कर दिखाने ओर एक मिसाल कायम करने के लक्ष्य से प्रेरित थे। 
जनता ने भी पूरे उत्साह के साथ काग्रेसी सरकारों ओर उनकी योजनाओं का साथ दिया। 
हम कह सकते हैँ कि प्रांतीय विधान-मंडलों ने लगभग पहली बार 1937 में ही सच्चे 
अर्थो में विधायी संस्थाओं के रूप मेँ कार्य किया। यदि 1939 में दूसरा महायुद्ध न छ्िडा 
होता तथा ग्रेन शासको से युद्ध संब॑धी घोषणा को लेकर काग्रेस का घोर मतभेद न हुआ 
होता तो संभवतः काप्रेसी सरकारे ओर भी बहत कुछ कार्य कर सकतीं ओर सफलता पा 
सकती थीं। ` 

1935 के अधिनियम का एक दूसरा पक्ष भी था जिसके कारण, उसकं द्वारा 
' स्वराज ' अथवा ‹ स्वाधीनता" का सपना पूरान हो सका ओर न हो सकता था। केद्रीय 
सरकार पूरी तरह गेर-जिम्मेदार ओर निरंकुश बनी रही। वस्तुतः केद्रीय सरकार में आवश्यक 
सुधार किए बिना प्रातो मे स्वशासन का कार्यक्रम प्रारंभ करना अग्रेन कूटनीतिज्ञों कौ एक 
कुटिल चाल थी। वे चाहते थे कि देश की एकता मे जितनी भी संभव हों, दरार पड़, देश 
-की जनता में भारतीयता की भावना की कमी हो ओर प्रातीयता की भावना बढ़ ताकि वे 
अपने को एक देश का नागरिक समञ्लने की बजाये, अलग-अलग प्रातं का समञ्चने लगे 
ओर भावनात्मक रूप से भी देश सदा के लिए ट॒कडों मेँ बट जाए। देखा जाए तो अग्रो 
को अपनी इस नीति में पर्याप्त सफलता मिली ओर 1935 कं तथाकथित सुधारों" का 
परिणाम देश आज तक भोग रहा हे। 

1938 में काग्रेस के हरिपुर अधिवेशन मेँ अध्यक्ष पद से बोलते हए सुभाष चन्द्र 
बोस ने पैगेबरी सूञ्च-बूञ्च ओर दूरदर्शिता कं साथ 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित 
व्यवस्था का विश्लेषण करते हए कहा थाः 

'“ यह तो एक सर्वविदित स्वतः सिद्ध सत्य हे कि प्रत्येक साप्राज्य "फूट डालो ओर 

राज करो' की नीति पर आधारित होता हे। कितु, मुञ्चे सदेह हे कि संसार मेँ अन्य 

किसी साम्राज्य ने इस नीति का इतनी निपुणता के साथ अनुसरण किया है जितना 
त्रिटेन ने। इस नीति के अनुसार, आयरलैड की जनता को सत्ता का हस्तांतरण करने 
से पहले, अल्सर को शेष आयरलँड से अलग कर दिया गया। इसी प्रकार, 
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पेलेस्टाइन (फिलिस्तीन) कं लोगों को कोई भी शक्ति सौपने से पहले, यहूदियों को 
अरव से अलग कर दिया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण का प्रभाव मिटाने के लिए कोई 
न कोई अंदरूनी फूट पैदा कर देना जरूरी है। नए संविधान (1935 के भारतीय 


शासन अधिनियम) में भी वही विभाजन की नीति एक दूसरे चोले में सामने आती 


हे। इसके द्वारा विभिन्न जातियों को एक दूसरे से अलग करने की तथा उन्हें 
अलग-अलग खेमों में सीमित करने की कोशिश की गई हे। संघीय व्यवस्था में 
त्रिटिश भारत कं लोकतात्रिक ढंग से चुने हए प्रतिनिधियों तथा रियासतों के 
निरंकुश नरेशं को जोडने का प्रयास किया गया है। अगर यह नया संविधान देसी 
नरेशों कं संघ में न शामिल होने कें कारण अथवा त्रिटिश भारत द्वारा विरोध क 
कारण आखिरी तौर से अस्वीकृत हो जाता है तो मुड्े इसमें तनिक भी सदेह नहीं 
कि त्रिटिश-बुद्धि कोई न कोई ओर एसी सांविधानिक युक्ति खोज निकालेगी 
जिसके द्वारा भारत का विभाजन किया जा सके ओर भारतीय लोगों के हाथों सत्ता 
दिए जाने को निष्प्रभावी बनाया जा सके।'' 


४ । १ 
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(भारत छोडो ' आंदोलन 

द्वितीय महायुद्ध, क्रिप्स ओर वेवेल योजनां 
193 9 -1945 


"किसी दिन भाग्य चक्र अग्रेजों को भारत का साम्राज्य छोडने के लिए 
मजबूर करेगा। कितु वे कंसा भारत छोड कर जाएँगे ? कितना दुःख ` भरा। 
जब उनकं शासन कौ सदियों पुरानी धारा सूख जाएगी, तब वे कितनी 
दल-दल, कितनी कीचड़ छोडकर जाएगे। " 

- रवीन्द्रनाथ टैगोर 


महायुद्ध को घोषणा ओर काग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र 


सितंबर 1939 मँ द्वितीय महायुद्ध का ज्वालामुखी फूट पडा। हिटलर द्वारा पोलैड 
पर आक्रमण किए जाने पर ब्रिटेन ओर फ़रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
दी। 3 सितंबर, 1939 को ब्रिटिश संसद मँ ब्रिटेन कौ ओर से युद्ध की घोषणा करते हए 
त्रिरिश प्रधानमंत्री ने त्रिटिश रष्ट्रमंडलों के अन्य सदस्यों से भी वैसा ही करने की 
अपील कौ। कनाडा, आस्ट्रेलिया ` आदि डोमिनियनों ने अपनी-अपनी संसदों की वैठकों में 
इस विषय पर विचार करने ओर निर्णय लेने के बाद युद्ध की घोषणा की। कितु भारत में 
स्वयं वायसराय लाड लिनलिथगो ने ही, बिना केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानमंडलों से 
सलाह किए, बिना कद्रीय अथवा प्रांतीय विधानमंडलों से सलाह किए, यह घोषणा कर 
दी कि भारत भी जर्मनी कं विरुद्ध ब्रिटेन के साथ लडाई मे शामिल है। इस प्रकार बिना 
उनकी रत्तीभर मर्जी के 40 करोड लोगों को युद्ध के दावानल मेँ ज्लोक दिया गया। 

उधर ब्रिटिश संसद में जल्दी से एक विधेयक पास कराकर 1935 के भारत 
अधिनियम मे एक एेसा संशोधन कर दिया गया था जिसके द्वारा केद्रीय सरकार को 
प्रातीय सरकारों पर नियंत्रण रखने कौ विशेष शक्तियाँ मिल गई। इस संशोधन के दारा 
प्रातीय स्वायत्ता अर्थहीन हो जाती, देश पर एक युद्धकालीन तानाशाही आरोपित हो जाती 
ओर प्रांतीय सरकारे ब्रिटिश साम्राज्यवाद्‌ की असहाय चेरी हो कर रह जाती। काग्रेस पहले 
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से ही भारतीय सैनिकों के बाहर भेजे जाने का विरोध करती रही थी। काग्रेस ने तथा 
केद्रीय विधान-मंडल ने यह माँग की थी कि बिना भारतीयों की अथवा उनके 
प्रतिनिधियों की राय के भारत को युद्ध के किसी गठबंधन मेँ न जोडा जाए ओर बिना 
पेसी राय के भारतीय सैनिकों को किसी भी काम के लिए देश से बाहर न भेजा जाए। 
भारतीय सेनाओं को पहले भी कितनी ही बार भाडे के आदमियों कौ तरह बर्मा, चीन, 
ईरान ओरं मध्य-पूर्व तथा अफ्रीका के देशों मे जनता को कुचलने अथवा उनको 
स्वाधीनता छीनने के लिए काम में लाया गया था जिसके कारण वहं भारतीयों के विरुद्ध 
कडवी भावना पैदा हुई थी। एक बार एक मिस्र-निवासी ने पंडित नेहरू को यह कहकर | ॥ 
ताना दिया थाः "तुम लोगों ने अपनी ही स्वाधीनता नहीं खोई, तुम तो दूसरों को गुलाम 
बनाने मेँ भी ब्रिटेन की सहायता करते हो।' बार-बार दिए गए आश्वासनं ओर राष्ट्रीय 
विरोध के बावजृद त्रिटिश साम्राज्य की लडाइययँ लङने के लिये भारतीय सैनिक बाहर 
भेजे जाते रहे। द्वितीय महायुद्ध की घोषणा से पहले पता चला कि भारतीय सेना पुनः 
देश से बाहर अदन भेजी गई है। इसके विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई गर्ई। काग्रेस 
कार्यकारिणी ने इस नीति के प्रति तुरंत अपना रोष प्रकट किया क्योकि उसके विचार में 
यह भारतीय जनमत * की, काग्रेस ओर विधानमंडल दोनों की, खुल्लमखुल्ला अवहेलना 
थी। इसके बाद भी ओर भारतीय सैनिकों को मिस, सिंगापुर आदि भेजा गया। 1935 कं 
अधिनियम मे संशोधन से काग्रेस का सदेह ओर बढ़ गया ओर अंग्रेजी शासको के इरादे 
अधिक साफ दिखाई देने लगे। महायुद्ध मे भारत के शामिल किए जाने की घोषणासरेतो 
पराकाष्ठा ही पहुंच गई। एेसे स्थिति मे कांग्रेस ने गोँधीजी की यह राय कि "युद्ध काल मं 
त्रिेन ओर मित्र देशों को बिना शर्त पूर्णं नैतिक सहयोग दिया जाए" नहीं मानी, वायसराय 
की निरंकशता की कार्यवाही की घोर निंदा की ओर ब्रिटिश सरकार से मोग कि वह 
अपने युद्ध-लक्ष्य स्पष्ट करे। क्रिस के तत्कालीन अध्यक्ष, मौलाना आजाद्‌ ने कहा 
“राष्ट को युद्ध की अग्नि ओर रक्तपात में लोका जा रहा हे। क्या हमारे लिए यह 
उचित है कि इस मृत्यु ओर विनाश के अंधकार मेँ कूदने से पहले यथार्थ ओर 
तर्क से इतना दूर चले जाएं तथा यह भी न पूछे कि आखिर यह युद्ध क्यो लड़ा 
जा रहा है ओर हमारे भाग्य पर इसका क्या प्रभाव पडेगा ?" 
कामरेस का कहना था कि यदि यह दावा सच है कि ब्रिटेन स्वतंत्रता ओर लोकतंत्र 
की रक्षा के लिए लडाई लड रहा है तो उसके लिए उचित यही है कि वह अपने अधीन 
देशों मेँ साम्राज्यवाद का अंत कर दे तथा भारत को अविलंब स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर 
दे। काग्रेस के विचार से स्वाधीनता की घोषणा आवश्यक धी क्योकि स्वाधीनता का 
आश्वासन प्राप्त होने पर ही भारत की जनता जर्मनी के विरुद्ध युद्ध को अपना समञ्च 
सकती थी ओर उसके अंदर सच्चा उत्साह उत्पन हो सकता था। काग्रेस कौ प्रमुख मागें 
इस समय दौ थीं; (1) युद्ध समाप्ति पर भारत को स्वाधीनता देने कौ तत्काल घोषणा, 
ओर (2) युद्धकाल मेँ भारतीयों के हाथों में वास्तविक सत्ता। 
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महायुद्ध कौ घोषणा के बाद, काग्रेस कार्यकारिणी की बैठक 8 से 15 सितंबर 
तक वर्धा में हुरई। वहं जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें कहा गया थाः 
^ पिछले कई वर्षो मे भारत के लोगों ने अनेक आपदाओं का सामना किया है ओर 
अपनी स्वाधीनता प्राप्तं करने ओर भारत मे एक स्वरततर लोकतंत्रात्मक राज्य कौ 
स्थापना के लिए अनेक त्यागं किए हैँ। उनकौ सहानुभूति पूर्णतया लोकतंत्र ओर 
स्वाधीनता के पक्ष मेँ है। लेकिन भारत एेसी लडाई में साञ्जीदार नहीं हो सकता 
जिसके बारे मे कहा तो यह जाए कि वह लोकतंत्र ओर स्वतंत्रता के लिए लडी 
जा रही है किंतु स्वयं उसके लिए स्वतंत्रता का निषेध किया जाए ओर जो कु 
थोडी बहुत स्वतंत्रता उसे मिली हई थी वह भी छीन ली जाए। # 
आगे चलकर प्रस्ताव मेँ काग्रेस कं दृष्टिकोण को ओर भी अधिक स्पष्ट शब्दों मे 
व्यक्त किया गया था: 
५ यदि यह युद्ध यथावत स्थिति कौ रक्षा कं लिए हे अर्थात साग्राज्यवादी बस्तियों, 
उपनिवेश , निहित स्वार्थो ओर विशेषाधिकार की रक्षा के लिए है तो भारत का 
उससे कोई सरोकार नहीं हो सकता। पर अगर प्रन लोकतंत्र पर आधारित विश्व 
व्यवस्था का है तो भारत की उसमें गहरी रुचि हे। कार्यकारिणी का विश्वास है 
कि भारतीय लोकतंत्र का त्रिटिश या विश्व लोकतंत्र से कोई ददर नहीं है कितु 
भारत के लिए या किसी भी ओर देश कं लिए लोकतंत्र का साम्राज्यवाद ओर 
तानाशाही से बड़ा गहरा ओर कभी समाप्त न होने वाला द्वद है। अगर ब्रिटेन 
लोकतंत्र की रक्षा ओर प्रसार कं लिए लता हे तो उसे अपने उपनिवेश मं 
साप्राज्यवाद का अंत करना होगा, भारत में पूर्ण लोकतंत्र कौ स्थापना करनी होगी 
ओर भारत की जनता को यह अधिकार देना हौगा कि वे अपनी संविधान सभा 
बनाकर बिना बाहरी हस्तक्षेप कं, अपना संविधान तैयार कर सके, अपने बारे में 
स्वयं निर्णय कर सके तथा अपनी नीति स्वयं निर्धारित कर सके स्वतंत्र लोकतत्रात्मक 
भारत विदेशी आक्रमण कं विरुद्ध पारस्परिक रक्षा के लिए स्वेच्छा से ओर सहं 
मित्र देशो के साथ सहयोग करेगा, लोकतंत्र ओर स्वतंत्रता पर आधारित एसी 
विश्व व्यवस्था के लिए काम करेगा जिसमे संसार के समस्त ज्ञान ओर उपलब्ध 
साधनों का उपयोग मानवता कौ प्रगति ओर विकास के लिए होगा।" 
ब्रिटिश सरकार ने काग्रेस की स्वतंत्रता संबंधी माँग का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं 
दिया। सम्राट, भारत-मंत्री ओर वायसराय तीनों नै वक्तव्य दिए कितु उनकं द्वारा पुरानी 
बतं ही दोहराई गई। भारत की स्वाधीनता के प्रश्न की कोई चर्चा नहीं की गई। 
वायसराय ने अपने 18 अक्तूबर, 1939 कं वक्तव्य मे कहा था कि त्रिटेन युद्ध मे किसी 
स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं कदा वह तो संसार के स्वाधीन राष्ट की शांति ओर 
राजनीतिकं व्यवस्थाओं की सुरक्षा कं लिए लड रहा था। वासर, ने यह भी कहा कि 
त्रिटिश सरकार यद्ध के बाद भारतीयों को इच्छाओं के संदर्भ मेँ 1935 कं भारतीय शासन 
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अधिनियम मेँ आवश्यक सुधार करने के लिए तैयार होगी। त्रिटिश सरकार इस बात कं 
लिए तैयार नहीं थी कि युद्ध कं बाद भारत के साविधानिक स्वरूप कं बारे में पहले से 
ही कोई स्पष्ट आश्वासन देकर अपने को बोँध ले ओर प्रथम महायुद्ध कं बाद को 
सरकार के रवैये ओर कारनामा को देखते हुए काग्रेस अब उसका विश्वास करने के लिए 
तैयार नहीं थी। गोँधीजी ने कहा कि वक्तव्य से स्पष्ट है कि वही पुरानी * फूट डालो 
ओर राज्य करो' की नीति ही. चलती रहनी है। “काग्रेस ने मांगी थी रोटी ओर मिले 
पत्थर।' फलतः अक्तूबर-नवंबर, 1939 में काग्रेसी मत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए। इस 
प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता ओर उत्तरदायी शासन का प्रयोग समाप्त हो गया तथा कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल वाले प्रांत 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को धारा 93 के अनुसार 
सीधा गवर्नर द्वारा शासित होने लगे। 


अगस्त योजना ओर व्यक्तिगत सत्याग्रह 


काग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्रं के कुछ समय बाद्‌ ही काग्रेस कार्यसमिति ने एक ` 


प्रस्ताव पास किया जिसमें भारतीयों कं इस अधिकार को स्वीकार करने का अनुरोध 

किया गया था कि वे अपनी संविधान सभा द्वारा अपने संविधान का निर्णय कर 

सकते हे। 
"किसी स्वतंत्र देश के संविधान का निर्धारण करने के लिए संविधान सभा ही 
एकमात्र लोकतंत्रात्मक उपाय हे। कार्य-समिति का यह भी विश्वास है कि 
संविधान सभा ही सांप्रदायिक तथा अन्य कठिनाइयों को सुलज्ञाने का एकमात्र 
उपयुक्त साधन हे.....यह सभा एक एसे संविधान का निर्माण कर सकती है जिसमें 
स्वीकृत अल्पसंख्यक वर्गो कं अधिकारो की संतोषजनक रीति से रक्षा कौ जाएगी 
ओर यदि अल्पसंख्यक वर्गो के कुछ अधिकारो के संबध मे आपस मं समञ्चोता न 
हो सका, तो उनको विवाचन (आरबिद्रेशन) के लिए सौपा जा सकता हे। 
संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होनी चाहिए ओर जो 
अल्पसंख्यक वर्ग पृथक निर्वाचक मंडल बनाए रखना चाहं, उनके पृथक निर्वाचक 
मंडल बने रहने चाहिपँ। सभा में विभिन अल्पसंख्यक वर्गों कं सदस्यों की . संख्या 
उनकी जनसंख्या के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। 
जुलाई, 1940 मेँ काग्रेस कार्यसमिति ने घोषणा कौ कि यदि ब्रिटेन उसकी पूर्णं 


स्वतंत्रता की माँग स्वीकार कर ले ओर कद्र मे एसी अतर्कालीन राष्टीय सरकार कौं 


स्थापना के लिए तैयार हो जाए जिसे केंद्रीय विधान-मंडल कं सभी निर्वाचित तत्वों का 

विश्वास प्राप्त हो, तो वह देश के रक्षा-संगठन मँ अपना ` पूरा सहयोग ' दे सकती है। 
ब्रिटिश सरकार यह भली- भांति जानती थी कि यदि युद्ध प्रयासों मे भारत का पूर्ण 

सहयोग लेना है तो वह कांग्रेस से समञ्ञोता किए बिना संभव नहीं होगा। भारत में तीव्र 
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रोष उत्पननं हो गया था, महायुद्ध की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में, सरकार उससे बहुत 
परेशान थी। विवश होकर वायसराय लाड लिनलिथगो ने 8 अगस्त, 1940 को ब्रिटिश 
सरकार की नई नीति की एक घोषणा की जो बाद में “अगस्त प्रस्ताव" के नाम से 
पुकारी जाने लगी। 

इस प्रस्ताव मेँ ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि “भारत कं लिए 
संविधान का निर्माण करना मुख्य रूप से भारतीयों की ही जिम्मेदारी ” होगी। उन्होने 
आश्वासन दिया कि “ भारत के नए सांविधानिक ढँचे का निर्माण करने के लिए भारत 
के राष्टीय जीवन के मुख्य तत्वों के प्रतिनिधियों के एक निकाय" कौ स्थापना कौ 
जाएगी। लेकिन घोषणा मेँ यह भी कहा गया था कि सम्राट की सरकार “ भारत को शांति 
तथा कल्याण को अपने उत्तरदायित्वों को" एेसी किसी शासन-प्रणाली को नहीं सोप 
सकती “जिसकी सत्ता को भारत के राष्ट्रीय जीवन के विशाल तथा शक्तिशाली तत्व 
अस्वीकार करते हों।" वर्तमान के संबंध में “कुछ प्रतिनिधिक भारतीयों को नियुक्ति" 
द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार तथा एक युद्ध-परामर्श परिषद कं 
निर्माण का सुञ्ञाव दिया गया था। 

चकि " अगस्त-प्रस्ताव' को प्रमुख राजनीतिक दलों ने स्वीकार नहीं किया अतः 
वह लागू नहीं किया जा सका। सामान्य रूप से समञ्ञा जाता है कि प्रस्ताव मे 
देशवासियों के इस अंतर्भृत अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था कि वे अपने भावी 
संविधान का निर्माण कर सकते हे, इसलिए यह संकल्प वर्तमान स्थिति से एक कदम 
आगे था। किंतु, अगस्त प्रस्ताव से काग्रेस को बिल्कुल संतोष नहीं हुआ। अतः उसे 
अस्वीकार कर दिया गया ओर नवंबर, 1940 मेँ महात्मा गधी ने अपना सीमित व्यक्तिगत 
सत्याग्रह आस्भ कर दिया। सत्याग्रह त्रिटिश सरकार की भारत-नीति के प्रति नैतिक 
विरोध की प्रतीक-रूप अभिव्यक्ति था) इसमें अहिंसा के पालन पर विशेषं बल दिया 
गया था ओर केवल कुक चुने हए व्यक्तियों को ही सत्याग्रह करने कौ अनुमति दी गई 
थी। प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गोँधी ने आचार्य विनोबा भावे को मनोनीत 
किया। लगभग 25.000 व्यक्ति इस सत्याग्रह में जेल गए। काग्रेस के प्रायः सभी चोटी 
के नेता ओर विधान-मंडलों के सदस्य इसमे शामिल थे। 


मुसलिम लीग ओर पाकिस्तान की मांग 


1935 का भारत शासन अधिनियम लागू होने कं बाद मुसलिम राजनीति ने एक 
नया मोड लिया। मुसलिम लीग ने प्रतीक्षा कौ नीति अपनाई ओर कांग्रेस तथा अंग्रेज 
सरकार के बीच गहरे मतभेदों से लाभ उठाने कौ पूरी कोशिश कौी। मोहम्मद अली 
जिन्ना ने बहुत चालाकी से काम लिया ओर वायसराय कं साथ खूब सोदेबाजी की। युद्ध 
प्रयासों मे सरकार की सहायता करने कं लिए, मुसलिम लीग कौ ओर से दो शर्ते रखी 
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गर्ई। पहली यह कि काग्रेस-बहमत वाले प्रातो मे मुसलमानों कं साथ ' न्याय! हो ओर 
दूसरी यह कि भारत के लिए कोई भावी संविधान मुसलिम लीग कौ अनुमति कं बिना न 
बनाया जाए। अब तक मुसलिम पृथकतावादियों ने अपनी मगो को पृथक निर्वाचक-मंडलंं, 
गुरुभार ओर आरक्षणों तक ही सीमित रखा था। लेकिन 1938 में हिंदू ओर मुसलिम दो 
राष्टों का सिद्धांत सामने आया। मुसलिम लीग ने यह दावा करना आरभ कर दिया था 
कि भारतीय मुसलमान एक ‹समुदाय' नहीं, प्रत्युत एक "राष्ट" हैँ ओर इसलिए उन्हं 
' राजनीतिक आत्म-निर्णय' का अधिकार है। 

वायसराय के साथ बार-बार भट ओर सांठ-गांठ के समाचारों कं बीच, अगस्त 
1940 में मुसलिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में ' पाकिस्तान प्रस्ताव ' पासं किया 
ओर मुसलिम बहुसंख्यक प्रातं का एक अलग पूरणं प्रभुत्व-संपन्न मुसलिम राज्य स्थापित 
किये जाने की माँग पेश की। इस राज्य में ' भारत के उत्तर-पश्चिमी ओर पीं क्षेत्र" जैसे 
मुसलिम- बहुल क्षेत्र सम्मिलित होते। 

बीसवीं शताब्दी के आरंभ मेँ साप्रदायिकता का जो विष-वृक्ष भारत मं पनप रहा 
था, उसका पका हुआ फल था पाकिस्तान कौ मोग। मुसलिम लीग ने अपने जन्म के 
आस्भ से ही जो-जो पृथकतावादी मगिं प्रस्तुत की थीं, वे सब स्वीकार को जा चुको थीं 
ओर अब मुसलिम जनता पर अपना प्रभाव बनाए रखने का उसके पास एक ही उपाय 
यह रह गया था कि वह उसके लिए पृथक स्वदेश की मंग प्रस्तुत करे। 

पाकिस्तानक की माँग के लिए मुसलिम संप्रदायवादियों की पृथकतावादी नीति कं 
अलावा कक ओर भी तत्व उत्तरदायी थे। यहां यह ध्यान देने कौ बात हे कि 1935 का 
भारत शासन अधिनियम पास होने तक, अथवा 1937 के चुनावों कं समय तक कोई भी 
पाकिस्तान की बात गंभीरता से नहीं करता था। 1933 के श्वेत-पत्र पर जब ब्रिटिश 
संसद की संयुक्त प्रवर समिति विचार कर रही थी तो अगस्त, 1933 मे पाकिस्तान 
योजना कं बारे मे पूरे आने पर मुसलिम प्रतिनिधि-मंडल के नेता यूसुफ अली ने कहा 
था कि यह तो केम्ब्रिजि के एक लड़के (रहमत अली) की योजना है जिसे किसी 
जिम्मेदार आदमी ने नहीं रखा। मोहम्मद जफरुल्ला खौ ने भी कहा कि यह “ जैसे पहले 
ही कहा जा चुका है, यह केवल एक कालेज के लडने कौ योजना हे ओर इसमें कुछ 
नहीं है।" यूसुफ अली ने यँ तक कहा कि यह योजना ' काल्पनिक ओर अव्यावहारिक' 
है। एेसी स्थिति मे यह विचारणीय बात है किं फिर किस प्रकार ओर क्यो पाकिस्तान कौ 
मोग शीघ्र ही इतना जोर पकड गई। यह सब हआ 1937 कं चुनावों कं बाद। 

1937 के चुनावों मे मुसलिम लीग को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 11 प्रातं 
मे से केवल एक प्रात (सिंध) मं ही वह पूर्णं बहुमत पा सकी। प्रांतीय विधान-मंडलों में 
सब मिलाकर 492 स्थान मुसलमानों के लिए थे, मुसलिम लीग को इनमें से कंवल 109 
स्थान ही मिल सके। पंजाब में बहत से मुसलमानों ने युनियनिस्ट पार्टी का मंच अधिक 
पसंद किया ओर बंगाल में फजलुलं हकं की प्रजा पार्टी का। उत्तर प्रदेश मे भी मुसलिम 
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लीग को आशा से बहुत कम सफलता मिली जबकि कागेस की सफलता का: स्तर 
उसको अपनी आशाओं से भी बहुत ऊँचा रहा। एसी स्थिति में मुसलिम लीग का 
मुसलमानों कौ एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होने का दावा खोखला सिद्ध हओ। 

चुनावों से पहले, काग्रेस को यह विश्वास नहीं था कि संयुक्त प्रांत मे उसे पूर्ण 
बहुमत मिल जाएगा। वेसे भी संयुक्त प्रांत मेँ काग्रेस ओर मुसलिम लीग के नेताओं के 
आपसी संबंध मित्रतापूर्णं थे। अतः कुछ एेसा अनौपचारिक समञ्लोता सा हो गया थाकि ` 
चुनावों के बाद काग्रेस ओर मुसलिम लीग की मिली-जुली सरकार बनाई जाएगी। 
वस्तुतः इस समञ्ञोते का स्वरूप काफी व्यापक था ओर केवल संयुक्त प्रांत तक ही 
सीमित नही था। संभवतः इसी के अंतर्गत, काग्रेस ने देश भर मेँ 492 मुसलिम स्थानों में 
से कवल 58 पर अपने उम्मीदवार खडं किए थे। कितु जब संयुक्त प्रांत मे काग्रेस को 
अप्रत्याशित सफलता मिली ओर वह अकले ही स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में आ 
गई तो कग्रिस नेताओं को लगा कि यदि सांप्रदायिक दलों को सत्ता से दुर रखा गया तो 
उन्हं यथोचित चेतावनी मिल जाएगी ओर वे पृथकतावादी राजनीति का मार्ग छोडकर 
राष्ट्रीय आदोलन कौ मूल धारा में आ मिलेंगे। 

पंडित नेहरू क मत के अनुसार राजनीति दुष्ट से तथा तत्कालीन परिस्थितियों के 
संदर्भ मं काग्रेस का अपने स्पष्ट बहुमत वाले प्रातं में लीग के साथ मिला-जुला 
मंत्रिमंडल न बनाने का निर्णय ठीक था क्योंकि प्रगतिशील कार्यक्रम को कार्यरूप देने के 
लिए ओर राष्ट्रीय आंदालेन कौ एकता ओर अंग्रेजी राज के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा कायम 
रखने क लिए यह आवश्यक था कि मंत्रिमंडल में पद-लोलुप, प्रतिक्रियावादी लोगों का 
दल न घुस आए। मिले-जुले मंत्रिमंडल में यह भी स्पष्ट डर था कि कहीं भिन 
विचारधारा वाले सदस्य अलग से गवर्नर-जनरल के साथ षटुर्यंत्र करके राष्ट्रीय सरकार 
कोटप्पही न कर दं। इस सबके बाबजृद पंडित नेहरू ने भी यह अवश्य स्वीकार किया 
हे कि इस निर्णय से “ सांप्रदायिक प्रश्न पर बहुत बुरा असर पड़ा ओर उसके कारण बहुत 
से मुसलमानों में संदेह ओर पृथकता का भाव पैदा हुआ। इससे बहुत-से प्रतिक्रियावादी 
तत्वों ने लाभ उठाया ओर कुक विशेष वर्गों मे अपनी स्थिति मजबूत कर ली।" एेसी 
परिस्थितियों मं यह स्वाभाविक था कि अंग्रेजी शासकों कं विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा 
बनाने के लिए की गर्ह काग्रेस ओर लीग के नेताओं की समञ्ञौते की बातें विफल 
हो गई] 

मार्च, 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने एक नई ब्रात सामने रखी थी। उन्होने कहा 
था कि अब तक काग्रेस सांप्रदायिक नेताओं से बातचीत ओर समञ्मोते करती रही हे ओर 
उसने इन नेताओं के पीछे आम जनता कौ ओर ध्यान नहीं दिया। उचित यह होगा कि 
अब काग्रेस मुसलिम जनता ओर बुद्धिजीवियों कं साथ सीधा संपक॑ स्थापित करे, उनका 
कांग्रेस दल में स्वागत करे ओर देश की हर प्रकार की साप्रदायिकता से रक्षा करे। इसी 
नीति के अंतर्गत काग्रेसी मंत्रिमंडल तथा अन्य नेताओं ने एक बडे पैमाने पर जन-संपकं 
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आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मुसलिम लीग ने इस आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए ही 
धमकी समज्ञा 

कांग्रेस को बदनाम करने के लिए मुसलिम लीग ने एक भारी प्रचार-अभियान चलाकर 
यह शोर मचाना शुरू किया कि हिंदू बहुसंख्यक काग्रेस-शासित प्रातो मे काग्रेस मत्रिमंडल 
मुसलमान अल्पसंख्कों के साथ अत्याचार कर रहे हैँ ओर इसलाम खतरे मेँ हे। लीग ने एक 
समिति बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट मे इस तरक कं अनेक आरोप लगाए। मुसलिम लीग के प्रचार 
का मुसलिम जनता पर बहुत प्रभाव पडा। जब कू मुसलिम स्थानों के लिए उप-चुनाव हुए 
तो मुसलमानों को कुरान की सौगंध खाकर मुसलिम लीग के उम्मीदवारों को बोट देने कं लिए 
कहा गया। परिणाम यह हुआ कि इन उप-चुनावा में मुसलिम लीग को भारी सफलता मिली, 
काग्रेस की भारी हार हई ओर लीग पहली बार जनता के निकट पहुंची ओर एक जन-संगठन 
के रूप में उसका विकास प्रारभ हआ। | 

यद्यपि इस प्रकार लीग अपनी चाल में सफल ह ओर उसके द्वारा फलाई गई 
मुसलमानों पर अत्याचार की कहानियां का मुसंलिम जनता ने प्रायः विश्वास कर लिया। 
वस्तुतः यह सब कहानियाँ ज्जूठ ओर मनगदंत थीं। कांग्रेस मंत्रिमंडल कं कार्य पर नियंत्रण 
रखने के लिए बनाए गए संसदीय मंडल के एक प्रमुख सदस्य मौलाना आजाद के 


अनुसार लीग के सारे आरोप एकदम निराधार थे। जिना के वक्तव्य का उल्लेख करते | । 


हए पंडित नेहरू ने कहा कि “ राजनीतिक असत्य ओर अभद्रता की भी कोई सीमा होती 
है, लकिन सारी सीमां लघ दी गई हैँ, समञ्च मेँ नहीं आता अब मै जिना से बात भी 
कैसे कर सकंगा। " वायसराय ओर विभिन प्रातं कं गवर्नरों का भी यही विश्वास था। 
लीग की रिपोर्ट पर समञ्जदार लोग विश्वास नहीं कर सकते थे। जिन लोगों ने शिकायतें 
की थीं, काग्रेस सरकारों ने उन्हें न्यौता दिया कि वे जच के लिए वब्यौरा दे या सरकारी 
सहायता से स्वयं जच करे। इसके लिए कोई सामने नहीं आया। मौलाना आजाद ने इस 
विषय मे लिखा है : | 
“कोई भी एेसी घटना जिसमें सांप्रदायिक समस्या निहित हो, मेरे सामने रखी 
जाती थी। अतः मै अपनी निजी जानकारी कं आधार पर ओर पूर्ण. उत्तरदायित्व 
की भावना के साथ कह सकता हूं कि मुसलमानों ओर दूसरी अल्पसंख्यक 
जातियों के साथ अन्याय के जो आरोप मिः जिना ओर मुसलिम लीग ने लगाए 
थे, वे एकदम मिथ्या थे। अगर इन आरोपों मेँ से किसी में रत्ती भर भी सत्य होता 
तो मै उस अन्याय का :प्रतिकार किए बिना न रहता। इस तरह के मसले पर 
आवश्यक होता तो मैं त्याग~पत्र भी दे सकता था।" 
पंडित नेहरू ने करई बार जिन्ना को लिखा कि वे स्पष्ट ओर निश्चित रूप से 
बताये कि लीग क्या चाहती है ओर काग्रेसी मंत्रिमंडलों के विरृद्ध उसे क्या शिकायतें हेँ। 
जिन्ना ने लबे-लंबे उत्तर दिए कितु स्पष्ट कुछ नहीं बताया। वस्तुतः वह कुछ भी साफ 
बताने से सदा बचते रहे। वे तो एक अजीब अनिश्चितता ओर अस्पष्टता बनाए रखने में 
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ही अपनी जीत समञ्जते थे। जब वे समद्मौता चाहते ही न थे तो काग्रेस के नेता अपनी 
बेबसी के अनुभव के अतिरिक्त ओर कर ही क्या सकते थे। 

1939 मे काग्रेस ने मुसलिम लीग ओर जिनना को साथ लेने की एक बार फिर 
कोशिश की ओर युद्ध प्रारभ होने के बाद हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक में 
` जिन्न को निमंत्रित किया गया कितु वे नहीं आए। बाद में काग्रेस नेता स्वयं उनसे मिले 
ओर एक समान नीति खोजने का प्रयास किया गया कितु जिना के मन में कुछ ओर ही 
था। उन्होने काग्रेस पर फिर भारी आरोप लगाए ओर जब कांग्रेसी मंत्रिमंडलोँ ने त्याग- 
पत्र दिया तो मुसलिम लीग ने मुक्ति दिवस (डे ओंफ डेलिवरेस), निजात या छुटकारे 
का दिनि मनाए जाने का एलान किया। 

पाकिस्तान कौ मोग कं जन्म ओर उत्थान मेँ हिंदू महासभा जैसी हिंदू साप्रदायिक 
संस्थाओं का भी योग था। प्रारंभिक अवस्था मेँ महासभा का नेतृत्व पंडित मदनमोहन 
मालवीय ओर लाला लाजपतराय जैसे राष्ट्वादी नेताओं के हाथ मे था। लेकिन धीरे-धीरे, ` 
कटूटरपंथी ओर प्रतिक्रियावादी तत्वों ने महासभा के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिद्‌ साप्रदायिकता मुसलिम साप्रदायिकता की प्रतिक्रिया 
थी। उसने साप्रदायिक विद्वेष की ज्वाला उत्पन तो नहीं की, पर उसकी लपयों को 
अवश्य ऊचा रखा जिससे मुसलिम-लीगियों को पाकिस्तान की दिशा में सोचने की 
प्रणा मिली। पृथकतावाद कौ भावना को बढाने मे हिंदू साप्रदायिक संस्थाओं से भी 
अधिक त्रिटिश नौकरशाही ने काम किया। अशोक मेहता ओर अच्युत पटवर्धन के शब्दों 
मे “पाकिस्तान का विचार ओंग्ल-भारतीय नौकरशाही के लिए नया नहीं था।" 1939 में 
एडवङ टोमसन का ध्यान इस ओर गया कि “ कतिपय सरकारी पदाधिकारी पाकिस्तान कं 
विचार. के प्रति बडे उत्साही थे।" जब 1940 में मुसलिम लीग ने पाकिस्तान को अपना 
लक्ष्य घोषित कर दिया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने हर कदम पर प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
रीति से उसे प्रोत्साहन दिया। मुसलिम लीग की पाकिस्तान की माँग का आधार उसका 
द्वि-राष्ट्‌ सिद्धांत था जिसका श्री मोहम्मद अली जिना ने मुसलिम लीग के लाहौर 
अधिवेशन (1940) में निम्नलिखित शब्दों में निरूपण किया : 

“ये हिंदू धर्म ओर इसलाम शाब्दिक अर्थ मे धर्म नहीं हैँ प्रत्युत ये दो पृथक ओर 

स्पष्ट सामाजिक अवस्थां हे। हद्‌ ओर मुसलमान कभी एक संयुक्त राष्ट के रूप 

मेँ रह सकते हैँ, यह कोरा स्वप्न है। हिदुओं ओर मुसलमानों के धार्मिक सिद्धांत, 
सामाजिक रीति-रिवाज, दर्शन ओर साहित्य एक दूसरे से सर्वथा पृथक हँ! उनका 
परस्पर रोटी-बेटी का संबंध नहीं है। वस्तुतः दोनों की परस्पर विरोधी भावनाओं 
पर आधारित सभ्यता पृथक-पृथक हैँ। जीवन पर दोनों भिनन प्रकार से विचार 
करते ह। दोन के जीवन-संबधी दृष्टिकोण मे अंतर है। यह स्पष्ट है कि दिद ओं 
ओर मुसलमानों को पृथक-पृथक एतिहासिक आधारो से प्रेरणा मिलती है। उनकी 
पुरातन गाथाएं, उनके वीर ओर उन वीरो की कहानियाँ पृथक-पृथक हेँ। प्रायः 
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एक का वीर दूसरे का शत्रु माना गया हे ओर एक की विजय दूसरे कौ पराजय। ` 


एेसे दो राष्टरों को एक राज्य में गुंथने का प्रयत्न अवश्य असंतोष उत्पन्न करेगा 

ओर उस शासन व्यवस्था का अंत करके छोडेगा जो एसा राज्य चलाने का प्रयत्न 

करेगी। " | 

स्पष्ट हे कि द्वि-राष्ट सिद्धांत का आधार धर्म को माना गया था ओर समज्ञा गया 
था कि चकि हिदुओं तथा मुसलमानों के धर्म अलग-अलग हैँ, इसलिए वे एक संयुक्त 
राष्ट के रूप में गठित नहीं हो सकते। जिनना यह भूल गए कि हिद्‌-मुसलमान तथा 
अन्य सभी धर्मावलंबी भारत कौ हजारों वर्ष से चली आ रही सहनशीलता, सम्मिलन 
ओर संश्लेषण की गौरवमयी संस्कृति के समान उत्तराधिकारी हैँ, उनके पूर्वज एक थे, 
उनकी रगो मे लहू एक है ओर धर्म बदलने से राष्ट ओर राष्टरीयता नहीं बदल जाया 
करती। तथाकथित द्वि-राष्ट्‌ सिद्धांत एतिहासिक, सांस्कृतिक ओर व्यावहारिक दृष्टि से 
निराधार था। मुसलिम लीग ने मुसलमानों के लिए जिस पृथक पाकिस्तान की मोग की 
थी, उसके अंतर्गत उत्तर-पश्चिम में परश्चिमोत्तर सीमाप्रांत, पंजाब, सिंध ओर बलुचिस्तान 
व उत्तर पूर्वं में असम ओर बंगाल सम्मिलित थे। कांग्रेस तो देश कं विभाजन के विरुद्ध 
धी ही, स्वयं मुसलमानों की अनेकों संस्थाओं ने भी पाकिस्तान के आंदोलन का विरोध 
किया। जमेयतुल-उलेमा-ए-हिंद, मजलिस-ए-अहरार-ए-हिद, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत कं 
खुदाई खिदमतगार, बलुचिस्तान कं राष्ट्रवादी मुसलिम, अखिल भारतीय मोमिन सम्मेलन 
ओर अखिल भारतीय शिया राजनीतिक सम्मेलन आदि संस्था भारत-विभाजन के विरुद्ध 
धीं। पर, इस सारे विरोध कं बावजूद पाकिस्तान का आंदोलन तेजी से बढता गया। इसके 
लिए मुख्य रूप स दो कारण उत्तरदायी थे-मुसलिम लीग का अपेक्षाकृत अधिक 
अशिक्षित, पिछड़ी हई ओर कट्टर धर्माधता में टूबी मुसलिम जनता कं बीच साप्रदायिक 
ए गर तथा व्रिटिश अधिकारियों की पाकिस्तान कौ मग के प्रति सहानुभूति। 


क्रिप्प योजना 


दिसंबर 1937 में विंस्टन चर्चिल ने कहा था : 

^ ब्रिटिश राष्ट का भारत की स्वाधीनता ओर प्रगति पर से अपना नियंत्रण 

हटाने का कोई इरादा नहीं है ` सम्रार के मुकुट के सबसे अधिक मूल्यवान 

ओर जाज्वल्यमान उस हीरे को फक देने का हमारा कोई इरादा नहीं है जो 

अकेला ही ओर सब स्वशासित उपनिवेशों ओर अधिकृत प्रदेशों के मुकाबले 

ने ब्रिटिश साम्राज्य कौ शक्ति ओर शान को बनाए हुए हे।" 

द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ होने कं तथा मई, 1940 मेँ स्वयं प्रधानमंत्री बन जाने कं 
बाद भी चर्चिल कं विचारों मे परिवर्दन नहीं आया। 1५१4 में चर्चिल ने फिर स्पष्ट कहा 
कि “भारत मे अपने साम्राज्य को छोडने के बाद इग्लेंड एक बडी ताकत नहीं रह 
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पाएगा। ” पंडित नेहरू कं शब्दों मे “यही तो विकट समस्या थी। हिंदुस्तान ही साम्राज्य ' 
था। उस पर अधिकार ओर उसके शोषण से ही इग्लैड को वह शान ओर ताकत हासिल 
थी, जिसने उसे एक बडी ताकत बना दिया था। " कितु महायुद्ध के दौरान शीघ्र ही एक 
एेसी स्थिति आई जब त्रिटेन की हालत बहुत खराब ओर अनिश्चित हो गई ओर उसे 
अपने इतिहास कौ सबसे विषम परिस्थितियों ओर विपत्तियों का सामना करना पडा। 7 
दिसंबर, 1941 को जापान अचानक लडाई मेँ कूद पदा। इससे स्थिति ओर भी बिगड़ 
गई। बिजली कौ तरह तेजी के साथ जापान ने ब्रिटेन के पूर्वी उपनिवेशों को जीतना 
प्रारंभ कर दिया। कुक ही महीनों मे उसने एक-एक करके फिलीपीन, इंडोनेशिया, 
मलाया, सिंगापुर, इंडोचाइना ओर वर्मा को रोद डाला ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 
आजाद्‌ हिंद फौज के साथ वह त्रिटेन के विशाल भारतीय साम्राज्य का दरवाजा खरखटाने 
लगा। 15 फरवरी, 1942 को सिंगापुर मेँ लगभग 85 हजार बचे हुए त्रिटिश सैनिकों ने 
जापानियों के सामने हथियार डाल दिए। लगभग 20 हजार सैनिक पहले ही मारे जा चुके 
थे या बंदी बना लिए गए थे। अंडमान-निकोबार द्वीपो पर भी जापानी नौसेना का अथवा 
नेताजी कौ आजाद हिंद फौज का कल्जा हो गया। एेसी स्थिति में स्वाभाविक था कि 
अग्रेजी शासकों के हाथ-पैर फूल गए ओर वे घबरा गणए। त्रिटिश सरकार भारत की रक्षा 
करनं मे नितांत असमर्थ थी ओर यह त्रिटिश संसद मेँ स्वयं चर्चिल ने खुले आम 
स्वीकार किया था। भारत में भी एक रेडियो प्रसारण तथा संवाददाता सम्मेलन मे फरवरी 
मं जनरल मोल्सवर्थ ने. स्वीकारा था कि जापानी जहाज हिद महासागर ओर बंगाल की 
खाड़ी तक पहुंच गए हैँ तथा उत्तरी-पूरवीं भारत तथा समुद्र-तटवर्ती स्थानों पर॒ हवाई 
हमले कौ संभावना हे कितु दो हजार मील लंबी समुद्र सीमा को अथवा इस विशाल 
युद्धस्थल मं सभी स्थानों को बचाना सेना के लिए संभव नहीं हागा। उधर त्रिटेन मे 
अग्रिजं कौ ओर उनके देश कौ जान के लाले पडे हए थे। जिंदगी ओर मौत कौ लडाई 
थी। ¦ एेसी स्थिति मे मित्र र्ट कं लिए भारत का पूर्णं स्वैच्छिक. सहयोग नितांत 
आवश्यक हो गया। अमरीका के राष्ट्रपति रुजवेल्ट ओर आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ईवाट 
ने भारत कौ स्वशासन कौ मोग के पक्ष में विचार व्यक्त किए। अमरीका की सरकार ने 
तो इग्लँड कौ सरकार के ऊपर दबाव भी डाला कि वह भारत के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार 
करे। फलतः रंगून के पतन कं तीन ही दिन बाद, चर्चिल ने घोषणा कौ कि त्रिटिश 
सरकार ने भारत के राजनीतिक ओर वैधानिक गतिरोध की दूर करने के लिए युद्धकालीन 
मत्रिमंडल कं सदस्य सर स्टैफड क्रिप्स को भारत भेजने का निश्चय किया है। क्रिप्स को 
भारत कं शुभचितकों मे तथा भारत कौ स्वाधीनता के हामियों में समञ्ञा जाता था। वे 
समाजवादी थे ओर भारत कं करई चोटी के राष्ट्रवादी नेताओं से उनके मैत्री-संबंध भे। 
अतः भारतीय जनता को आशा धी कि क्रिप्स भारत का वैधानिक गतिरोध दूर करने मे 
सफल हो सकंगे। 

सर स्टैफडड क्रिप्स 22 मार्च, 1942 को भारत पँचे। उन्होने विभिन पक्षों कं 
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सम्मुख भारतीय समस्यां के समाधान के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए ओर जिन्हें 30 
मार्च को प्रकाशित किया गया, उन्हें दो भागों मेँ बोँटा जा सकता है-(1) भविष्य से 
संबंधित प्रस्ताव, ओर (2) वर्तमान से संबंधित प्रस्ताव। क्रिप्स-प्रस्ताव मे भविष्य के 
संबंध मे निम्न योजना थीं (क) एक नए भाररीय संघ कौ स्थापना होगी जिसे 
स्वशासित उपनिवेश का पूर्ण पद प्राप्त होगा। वह किसी घरेलू या बाहरी सत्ता कं अधीन 
नहीं होगा ओर यदि वह चाहेगा तो त्रिटिश राष्टर-मंडल से संबंध भी विच्छेद कर सकंगा। 
(ख) युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद एक संविधान सभा की स्थापना होर्गः जिसमें 
ब्रिरिश भारत ओर देशी रजवाडों, दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होगे। (ग) इस प्रयोजन 
के लिए प्रांतीय विधान-मंडलों के निम्न सदनों कं सभी सदस्य एक निर्वाचक-मंडल कौ 
स्थापना करगे ओर सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान सभा का चुनाव 
 करेगे। संविधान सभा के कुल सदस्यों कौ संख्या इस निर्वाचक- मंडल के कूल सदस्यों 
दी संख्या का दसवां भाग होगी। देशी राज्य भी अपनी जनसंख्या कं अनुपात से अपने 
प्रतिनिधि नियुक्त करेगे। (घ) ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए 
संविधान को केवल तभी कार्यान्वितं करेगी जबकि निम्नलिखित शते पूरी होती हो : (1) 
यदि त्रिटिश भारत का कोई प्रांत नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे, तो उसे वर्तमान 
सांविधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। यदि किसी प्रांत को विधान-सभा 60 
प्रतिशत बहमत से संघ में सम्मिलित होने का निश्चय न करे, तो उसके संघ-प्रवेश का 
अंतिम निर्णय जन-निर्णय के द्वारा ही हो सकेगा। नई साविधानिक व्यवस्था मे सम्मिलित 
न होने वाले प्रातो को सम्राट की सरकार अलग से एक नया संविधान देने के लिए तैयार 
होगी (‡) त्रिरिश सरकार द्वारा भारतीय हाथों मे सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित मामलों 
के लिए ब्रिटिश सम्राट की सरकार ओर भारतीय संविधान सभा के बीच एक संधि की 
जाएगी। इस संधि में उन सारे विषयों का समावेश होगा जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों 
के हाथों मे सत्ता सौपने से उत्पन होगे। सम्राट की सरकार ने जातीय ओर धार्मिक 
अल्पसंख्यक वगो की रक्षा के लिए जो वचन दिए हैँ, संधि में उनकी पूर्तिं कं लिए 
व्यवस्था की जाएगी! लेकिन भारत संघ ब्रिटिश राष्ट-मंडल कं अन्य सदस्य-राज्यों के 
साथ जो संबंध रखना चाहेगा, रख सकेगा। संधि मेँ भारत-संघ कौ इस शक्ति पर कोई 
प्रतिबंध नहीं होगा। ॑ ॑ | 
क्रिप्स योजना मेँ वर्तमान संबंध मेँ कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत कौ 
रक्षा कौ जिम्मेदारी अपने विश्वयुद्ध प्रयत्नो के अंग के रूप में अपने हाथ में रखेगी। परंतु, 
प्रमुख भारतीय दलों कं नेताओं को अपने देश, त्रिटिश राष्ट्-मंडल तथा मित्र-राष्टरँ कं 
सलाह-मशविरे मे तुरंत ओर कारगर ढंग से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ओर 
इस उद्देश्य से वायसराय कौ कार्यकारी परिषद्‌ का पुनर्गठन किया जाएगा। 
29 मार्च, 1942 को एक संवाददाता सम्मेलन म क्रिप्स ने कहा कि जहौँ तक संभव हो, 
सुरक्षा को छोडकर ओर सभी मामलों मे ब्रिटिश सरकार भारतीय हाथों मे शवित देना चाहती ै। 
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30 माच को क्रिप्स ने सीधे भारतीय जनता से अपील कौ कि उनके प्रस्तावों को मान लिया जाए 
। उन्होने कहा कि आने वाले दिनों मे होने वाली घटनाओं को वे बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते | 8 
है ओर यदि बुद्धिमत्ता से काम लिया गया तो भारत को स्वाधीनता ओर भारत-त्रिटेन मत्री पक्की 
हो जाएगी। भारतीय नेताओं से क्रिप्स कौ बातचीत लगभग 20 दिन तक चली। काग्रेस का कहना 
था कि यदि गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद्‌ को समाप्त कर तुरंत ही एक राष्ट्रीय सरकार ¢ 
बना दी जाए ओर गवर्नर जनरल सांविधानिक प्रधान मात्र रहे तो काग्रेस सरकार में शामिल होने ( 
को तैयार होगी। यद्यपि पहले क्रिष्स ने स्वयं 'रष्टरीय सरकार ' ओर " मंत्रिमंडल ' जैसे शब्द -बंधों 
का प्रयोग किया था, बाद में, कहते है चर्चिल के आदेश कं अंतर्गत, क्रिप्स को एेसी व्यवस्था 
मान्य नहीं रही। - ॥ 
उन्होने कहा कि एेसा करने के लिए साविधानिक संशोधन आवश्यक थे 
युद्धकाल में नहीं किए जा सक्ते थे। दूसरे राष्टरीय विधान-मंडल के अभाव मे राष्टरीय 
सरकार किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होती ओर निरंकुश हो जाती। अतः क्रिप्स का 
` सुञ्ञाव था कि काग्रेस फिलहाल गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद्‌ में शामिल होना 
। स्वीकार कर ले ओर एेसी स्वस्थ परम्परा स्थापित करने का प्रयास करे कि कार्यकारी 
। परिषद्‌ ही मंत्रिमंडल की तरह कार्य करने लगे। युदधक्ेत्र मे ब्रिटेन कौ बिगड़ती हई हालत { 
। तथा जापान के विरुद्ध भारत की रक्षा करने में ब्रिटिश सरकार की असमर्थता को देखते । 
हए, काग्रेस युद्ध के बाद पूरे किए जाने वाले वायदोँं के आधार पर अब अंग्रेजी शासका  ॥ 
के साथ सक्रिय सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थी। वह तत्काल वास्तविक शक्ति का | 
हस्तांतरण चाहती थी। मतभेद का सबसे अधिक जटिल विषय था सुरक्षा विभाग के 
उत्तरदायित्व का। विभिन विकल्पों पर विचार हुआ। इनमें से क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत अतिम 
विकल्प के द्वारा अँगरेन कमांडर-इन-चीफ ओर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद्‌ मे 
एक नए प्रतिनिधिक भारतीय सदस्य के बीच सेना ओर सुरक्षा संबधी उत्तरदायित्वं का 
बे्वारा कर दिया जाता। बातचीत के बीच अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के विशोष प्रतिनिधि, 
लु जौनसन, ने भी जवाहरलाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत की तथा समञ्चोता 
कराने की चेष्टा की। बातचीत 10 अप्रैल तक चली कितु अंत मे, लुई जोनसन कं प्रयत्न 
भी बेकार गए ओर उन्हे निराश ही लौटना पडा। वाशिंगटन पहंवकर जानसन ने बताया कि ॥ 
उन्हें विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि यदि भारत पर जापान का हमला होता तो ब्रिटिश {| 
सरकार कोई विशेष मुकाबला न करती। एक निष्पक्ष प्रक्षक कं रूप मँ अग्रजो कौ नीयत | 
के बरे मे जँनसन का विश्लेषण महत्वपूर्णं हे। उद्होँने कहाः 
‹‹ क्रिप्य मिशन के समय वायसराय तथा अन्य उच्च अधिकारी इस बात पर तुले 
हए थे कि भारतीयों को आवश्यक रियायतें न दी जा, उनका आज भी वही मत 
हे। अंग्रेज भारत को खोने के लिए तैयार है जैसे उन्होने बर्मा को खो दिया, लेकिन 
भारतीयों को कोड रियायतें देने को तैयार नहीं, क्योकि उन्हे विश्वास हे कि युद्ध 
समाप्त होने पर भारत वापस मिल जाएगा ओर उनकी स्थिति वही हो जाएगी जो 
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युद्ध प्रारभ होने से पहले थी।'' 
एेसी स्थिति में इसमे आश्चर्य नहीं हो सकता कि क्रिप्स प्रस्तावों को भारतीय 
लोकमत के प्रत्येक वर्गं ने अस्वीकार किया। गोँधीजी ने कहा कि क्रिप्स योजना एसे बैक 
के, जो कि फेल होने जा रहा हो, पोस्ट-डेटेड अथवा आगे कौ तारीख पडे चैक के समान 
थी। पंडित नेहरू के अनुसार उनके पुराने मित्र क्रिप्स “शतान कं वकील ' बनकर आए थे 
ओर उनकी योजना के क्रियान्वयन का परिणाम देशं कं अनगिनत विभाजनं की संभावना के 
दरवाजे खोल देना होता। क्रिप्स योजना को मुसलिम लीग ने भी यह कहकर अस्वीकार कर 
दिया कि इसमे साप्रदायिक आधार पर देश विभाजन कौ माँग नहीं मानी गई थी। 
राष्ट्रीय विचारधारा के अनुसार क्रिप्स योजना में बहुत से दोष थे। युद्ध कं बाद्‌ भी 
भारत को स्वशासित उपनिवेश का दर्जा देने कौ कोई अंतिम तारीख निर्धारित नहीं को गई 
थी। काग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष, लाना आद्नाद के अनुसारं उसं समय भारतीयों की 
सबसे बडी समस्या ओर चिंता देश की आक्रमण से सुरक्षा की थी, किंतु युद्धकाल में 
सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विभाग को अग्रेजों ने प्रायः पूर्णतया अपने ही हाथों मेँ रखना चाहा 
था। प्रस्तावित संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि उनके नरेशों द्वारा मनोनीति 
किए जाने थे। संविधान निर्माण में भाग लेने के बाद भी देशी रियासते भारतीय संघ में { 
शामिल होने से मना कर सकती थीं। त्रिटिश भारत का कोई प्रांत भी संविधान को 
अस्वीकार कर सकता था ओर इस प्रावधान मेँ देश कं विभाजन ओर पाकिस्तान की माँग 
को स्वीकृति की संभावना स्पष्ट थी। दूसरी ओर, त्रिटेन ओर भारतं के बीच प्रस्तावित 
संधि की शर्ते अस्पष्ट रखी गई थीं! 
वस्तुतः क्रिप्स योजना कौ विफलता का एक मुख्य कारण यह भी था कि इसमे 
सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था। इसका नतीजा यह हआ कि कोई भी 
संतुष्ट नहीं हुआ ओर राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए शंतिपूर्ण समञ्ञोते का रास्ता 
ओर भी कठिन हो गया। फिर भी, इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि असफलता ओर कितने 
ही दोषों के बावजृद्‌, क्रिप्स योजना का विकास के एक प्रमुख चरण के रूप में विशेष 
महत्व हे, क्योकि इसमें पहली बार स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार ने भारत का स्वाधीनता 
का तथा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार स्वीकारा 
ओर भारतीय हाथोँ मेँ सत्ता हस्तांतरण कौ बात गंभीरतापूर्वक सोची। ॑ 
कृपलैँड ने लिखा है कि “जब तक भारत सरकार कं ऊपर त्रिटेन का थोडा-भी 
नियंत्रण था तब तक्‌ ब्रिटिश संसद भारत के सांविधानिक विकास के संदर्भ में अपने 
उत्तरदायित्व सै बरी नहीं हो सकती थी। ससंद में 1940 के “ अगस्त प्रस्ताव ' से अपने इसं 
दायित्व का परित्याग करना आरभ किया ओर 1942 मेँ यह परित्याग अथवा परित्याग का 
प्रस्ताव पूरा हो गया।'' शः 
चकि क्रिप्स-प्रस्ताव भारतीय नेताओं - कप्रेस ओर मुसिलम लीग दोनों-को 
` अस्वीकार्य थे, अतः उनमें परिकल्पित संविधान सभा की स्थापना नहीं हूई। 
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जब }]] अप्रैल को क्रिप्स प्रस्ताव अचानक वापस ले लिए गए तो यह अच्छी तरह 
स्पष्ट हो गया कि क्रिप्स मिशन का सारा तमाशा उन मित्र देशों कौ, जो भारत को 
स्वाधीनता कौ माँग के प्रति सहानुभूति रखते थे, तथा भारतीयों कौ ओंखों मे धूल कने 
का प्रयास था। जिस ढंग से सम्चोते की बातचीत भंग हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि 
न्रिटिश शासको ओर भारतीय नेताओं के बीच की खाई ओर चोडी हो गई ओर सारे देश 
मे सरकार के विरुद्ध असंतोष कौ लहर जोर पकड़ गह। 

महायुद्ध छिडने के तुरंत बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध प्रयत्नो का सक्रिय विरोध 
शुरु कर दिया था। उन्हें जेल मँ डाल दिया गया भा ओर बाद में अस्वस्थता के कारण 
जल मेँ से निकालकर घर पर ही नजरवंद कर दिया गया था। जनवरी, 1941 मे वे पुलिस 
ओर सरकार को चकमा देकर देश से बाहर निकल गए। इस सबकी अपनी अलग -ही एक 
बड़ी रोमांचकारी वीर-गाथा है। मार्च, 1942 में बर्लिन रेडियो से देश के नाम सुभाष बोस 
ने अपना पहला सदेश दिया। वे युद्ध की स्थिति से लाभ उठाकर देश को स्वाधीनता को 
निकट लाने के पक्ष में थे ओर इस काम में त्रिेन के शत्रुओं से सहायता लेना बुरा नहीं 
समञ्ते थे। अप्रैल, 1942 के बाद से महात्मा गाँधी कं विचारों मे भी उग्रता आने लगी। वे 
इस निष्कर्षं पर पहँचे कि "“ भारत में त्रिटिश साम्राज्य का तुरत समाप्त होना आवश्यक 
है!" ° भारत छोडो '' आंदोलन का विचार उनके मन में जमने लगा ओर उन्होने हरिजन मं 
एक लेखमाला लिखकर उसे विकसित किया, द्वितीय महायुद्ध के आरंभिक दिनों में 
गोधीजी का अपना विचार यह था कि त्रिटिश सरकार को उसकी मुसीबत कं समय ओर 
तंग न किया जाए तथा मित्र देशों के युद्ध प्रयासों मेँ नैतिक सहयोग दिया जाए। उस समय 
काग्रेस के बहमतीय उग्र पक्ष ने गँधीजी कौ राय नहीं मानी। कितु अब विशेषकर 
जवाहरलाल नेहरू को यह चिंता होने लगी थी कि जैसे भी हो नाजी ओर तानाशाही 
शक्तियों को परास्त किया जाना चाहिए ओर एेसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे 
मित्र देशों कौ शक्ति क्षीण हो ओर विश्व मेँ लोकतंत्र-विरोधी शक्तियों को बल मिले। 
दूसरी ओर अब गँधीजी का ब्रिटिश सरकार के वायदों के तथा देश की जापानी आक्रमण 


' से रक्षा करने की क्षमता ओर तत्परता से विश्वास उठ गया था, वे चाहते थे कि अग्रज 


शासको को तुरंत भारत से चले जाने कं लिए मजबूर किया जाना चाहिए ताकि भारत 
अपनी समस्या, स्वयं सुलञ्ा सकं ओर अपनी रक्षा स्वयं कर सके। राष्ट्रीय आंदोलन कं 
इतिहास मे संभवतः यह पहला अवसर था जब गांधीजी कं विचार जवाहरलाल नेहरू स 
अधिक उग्र ओर अधिक ब्रिटिश-विरोधी रूप में सामने आए। अंत मं गोँधीजी कौ 
विचारधारा की विजय हई। भारत की सुरक्षा कं लिए भारत-भूमि पर अमरीकी सैनिकों को 
लाए जाने की ब्रिटिश सरकार की कार्यवाही से गौधीजी को भारी कष्ट हआ धा। अप्रेल, 
1942 मे हरिजन में लिखते हए उन्होने कहा: | 
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^“ मुञ्चे स्वीकार करना चाहिए कि मै इस घटना कं सामने अपना धीरन रख सकने | 
में असमर्थ हूं। क्या भारत के करोड़ों लोगों मेँ से असंख्य सैनिक तैयार नहीं किए 
जा सकते? क्या वे संसार में किसी से भी कम बहादुर हैँ? फिर विदेशी क्यो? हम 
जानते है कि अमरीकी सहायता का अर्थं क्या हे? अततः इसका परिणाम होगा 
अंग्रेजी राज के साथ-साथ अमरीकनों का भी राजः; नहीं तो कम से कम अमरीकी 
प्रभाव, ओर युद्ध में मित्र देशों की संभावित सफलता के लिए यह एक बहूत भारी 
कीमत चुकाना होगा। देश की इन तथाकथित सुरक्षा की तैयारियां में मुञ्चे कहीं भी 
भारतीय स्वाधीनता कती नहीं दिखाई देती।'! 
गोँधीजी ने यह भी आशा प्रकट की थी कि यदि अंग्रेन भारत को उसके भाग्य पर 

छोडकर चले जाँ जैसे कि उन्हें सिंगापुर छोडना पड़ा था, तो अहिंसक भारत को कोई 

हानि न होगी। संभवतः तब जापानी भी भारत को शंति मेँ छोड दं॥ "“ अंग्रेनों की भारत्‌ मे 
उपस्थिति जापानियों के लिए भारत पर हमला करने का न्यौता है!" यदि प्रमुख दल अपने 
मतभेद सुलञ्ञा लें ओर आशा है वे सुलघ्चा ही लेंगे तो कदाचित भारत शंति के पथ में 
चीन की. भी कुः कारगर सहायता कर सके तथा “अंत में विश्व शति कं उन्नयन में 
महत्वपूर्णं भूमिकः निभा सके। कितु यह सब बातें शायद तब नहीं हो सकेगी अगर अग्रेन 
तभी जाएं जब उन्हं जाने के लिए बाध्य होना पडे।'! 

20 दिन बाद, मई, 1942 मेँ पुन: हरिजन में गोंधीजी ने त्रिटेन की जनता से सीधे 
एक अपील की ओर कहाः ““ेँ त्रिटेन के हर एक नागरिक से अनुरोध करता हूँ कि वह 
मेरी इस अपील मे मेरा साथ दे कि अँग्रेनों को एशिया ओर अफ्रीका में हर जगह से ओर 

कम से कम भारत से इसी घडी हट जाना चाहिए। यह कदम नाजीवाद ओर तानाशाही के 
नाश के लिए तथा संसार की सुरक्षा के लिए आवश्यक हे। इसमे जापान का मामला भी 
शामिल हे।'' 

जब जुलाई मे वर्धा में काग्रेस कार्यकारिणी कौ बैठक हुई तब तक जापान बर्मा पर, 
जो 1937 तक भारत का ही अंग था, कव्ना कर चुका था ओर आजाद हिद फौज ओर 
जापान की सेना असम की ओर बढ़ रही थी। गधीजी को लगा कि अब समय आ गया हे 
जब काग्रेस अग्रं से भारत छोडने को साफ-साफ कह दे। अगर अंग्रेन मान गए तो फिर 
हम जापानियों को ललकारेगे कि वे आगे न बदँ ओर अगर वे फिर भी बढ़ तो वह हमला 
भारत पर होगा, अग्रिजं पर नहीं ओर हम उसका मुकाबला करेगे। 14 जुलाई को 
कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पास हआ उसमे कहा गया था ~ क्योकि अंग्रेज भारत पर 
अपनी जकड़ किसी तरह भी ढीली नहीं करना चाहते ओर उन्हे कांग्रेस की न्यूनतम 
राष्ट्रीय मँगिं भी स्वीकार नहीं है '' त्रिटेन के विरुद्ध बड़ी तेजी से ओर बडे व्यापक रूप 
से दर्भावना ओर जापानी सेना की सफलता पर संतोष की भावना बढ़ी है। कार्यकारिणी 
इससे बहुत चिंतित है क्योकि अगर इसे रोका नहीं गया तो इसका अनिवार्य परिणाम होगा 
- आक्रमण की निष्क्रिय स्वीकति।'" प्रस्ताव में ओर बातों के साथ-साथ कहा गया था 
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कि भारत की स्वाधीनता न केवल भारत के हित मेँ आवश्यक हे, वरन्‌ विश्व की सुरक्षा 
तथा नाजीवाद, तानाशाही, सैन्यवाद्‌ ओर अन्य प्रकार के साग्राज्यवादों का तथा एक देश 
द्वारा दूसरे देश पर आक्रमण का अंत करने के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। काग्रेस ने 
अब तक बराबर यह कोशिश की थी कि वह एेसा कोई आंदोलन आदि न करे जो 
युद्धकाल मेँ सरकार के काम में बाधक हो। साथ ही काग्रेस को आशा थी कि सरकार 
भी समञ्ञेगी ओर शीघ्र ही वास्तविक शक्ति भारतीय हाथों मेँ सौप दी जाएगी ताकि भारत 
विश्व भर में मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा में अपना पूर्णं योगदान दे सके। काग्रेस को 
विश्वास था कि कम से कम सरकार एेसा कोई काम नहीं करेगी जिससे देश पर ब्रिटिश 
शासन का शिका ओर मजबूत हो। कितु यह सब आशा ओर विश्वास टूक-टूक हो 
गए। बड क्रिप्स प्रस्तावों से यह स्पष्ट हो गया कि भारत के प्रति अग्रजं के दृष्टिकोण मेँ 
कोई परिवर्तन नहीं हआ है। काग्रेस कार्यकारिणी के वर्धा प्रस्ताव से यह स्पष्ट हो गया कि 
काग्रेस कं नेताओं का मस्तिष्क किस दिशा मेँ बढ़ रहा था। 

अगस्त, 1942 को तिलक-दिवस पर बोलते हुए पंडित नेहरू ने साफ-साफ शब्दां 
मे घोषणा की : “ संघर्ष, निरंतर संघर्ष, मेरा यही उत्तर है एमरी ओर क्रिप्स को। " 

कार्यकारिणी का प्रस्ताव प्रकाशित होते ही जनता में एक बिजली ` सी दौड गई। 
सबको लगा कि कागेस अग्रेजों को भारत से निकालने के लिए एक भूरी जन-आंदोलन 
करने वाली है। जनता ओर सरकार दोनों ही इसे ' भारत छोडो ' प्रस्ताव के नाम से पुकारने 
लगे। स्थिति पर आगे विचार करने के लिए 5 अगस्त को कार्यकारिणी की ओर 7 
अगस्त को बंबई मे महासमिति की बैठक हुर्ई। काफौ वाद-विवाद के बाद काफी रात 
गए 8 अगस्त को भारी बहुमत से “भारत छोडो " प्रस्ताव महासमिति में पास हुआ, 
केवल कुक साम्यवादियों ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव के विरोध में केवल 13 मत 
पडे। इस प्रस्ताव का पास होना ही 1942 के प्रसिद्ध “ भारत छोडो" आंदोलन का 
श्रीगणेश था। प्रस्ताव में भारत की स्वतंत्रता की तत्काल स्वीकृति ओर निरंकुश तथा 
साम्राज्यवादी त्रिटिश शासन कं अंत की मोग की गर थी ओर कहा गया था कि यदि 
त्रिरिश सरकार स्वतंत्रता की मोग को स्वीकार न करे तो अहिसात्मक प्रणाली से अधिक 
से अधिक विशाल पैमाने पर एक एेसा आंदोलन आरंभ किया जाए जो अंत में भारत कौ 
स्वतंत्रता ओर मुक्ति कं द्वार पर पहुंचकर ही दम ले। अल्पसंख्यक, विशेषकर मुसलमानां 
के संदेहं को दूर करने के लिए प्रस्ताव मे कहा गया था कि स्वाधीन भारत का संविधान 
संघात्मक होगा जिसमे एककं को अधिकतम स्वायत्तता प्राप्त होगी तथा अवशिष्ट 
शक्तियों का वास भी एकको में ही होगा। अंत में प्रस्ताव मं कहा गया था कि “जब 
स्वाधीनता मिलेगी ओर सत्ता भारतीय हाथों में आएगी तो वह सारे देशवासियों कं लिए 
होगी केवल काग्रेस के लिए नही।" गँधीजी को आंदोलन प्रारंभ करने ओर उसका 
नेतृत्व करने का अधिकार दिया गया था। काग्रेस महासमिति में दिए गए अपने भाषण में 
महात्मा गधी ने स्पष्ट कर दिया कि यह संघर्ष "करो या मरो" का संघर्षं होगा ओर भारत 
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कौ स्वाधीनता जीतने के लिए उनके जीवन का अंतिम आंदोलन होगा लेकिन यह खुला 
तथा अहिसात्मक आंदोलन होगा ओर इसमें गुप्त कुक भी न होगा। 

अगले ही दिन, 9 अगस्त को बडे तड़के महात्मा गधी तथा काग्रेस की कार्यकारिणी 
के अन्य सदस्य गिरप्तार कर लिए गए। पहले नेताओं को अफ़़ीका ले जाए जाने की 
योजना थी कितु बाद में उन्हें अहमदनगर के किले में रखां गया। स्थान को प्रारंभ में 
गोपनीय रखा -गया था कितु एक सप्ताह कं भीतर ही सब किसी को इसका पता चल 
गया। पहले गिरप्तारियों कं विरोध में प्रदर्शन हुए। उन्हें कुचला गया। गोलियां चलाई गरई। 
अश्रुगैस छोडी गई। शीघ्र ही जनता की दबी हई भावनां उबल पडीं। फिर तो भीटों 
ओर पुलिस तथा फौज कं बीच सडको पर खुली लडाई तक हई। 

“करो या मरो" का नारा देश भर मेँ गंज उठा। पुराने नेताओं कौ अनुपस्थिति में 
आंदोलन का नेतृत्व युवकों ने संभाला ओर अंग्रेजी शासन ओर उसकी निशानियों को 
मिटाने कं लिए उनसे जो कुछ भी बन पडा, उन्होने किया। आंदोलन अहिंसक न रह 
सका। फौजी ्लोरियों जलाई गई। अहमदाबाद, मद्रास, बंगल्ौर ओर सहारनपुर आदि मं 

मजदूर की हडताल से फौक्टरियों क बंद हो जाने के कारण लडाई का सामान बनना बंद 
हो गया जिसका युद्ध-प्रयासों पर प्रभाव पडा। सभी संचार साधनों को नष्ट करने का 
प्रयास किया गया। बहुत सी लाइन पर रेलों का आना-जाना असंभव कर दिया गया। 
कुक स्थानों पर तो अग्रेजी शासन कौ अर्थी निकाल दी गर्ह तथा युवक नेताओं ने 
अस्थायी सरकारें बनाई। जगह-जगह बिजली के तार काटे गए। पुलिस स्टेशन, रेलवे 
स्टेशन, डाकखाने ओर अन्य सरकारी इमारतें जलाई ग्ह। हडताल, जलूस ओर मीरिगें 
तथा अश्रुगैस, लादी चार्ज ओर गोलीबारी आए दिन की बात हो गर्ह। 

1942 के आंदोलन में प्रातो मे सबसे आगे थे बंगाल, विहार, यूपी°, मद्रास ओर 
बंबई ( वर्तमान गुजरात ओर महाराष्ट्र) कितु, सच यह है कि सारे देश ने इस आंदोलन 
में भाग लिया। सारे देश में नई पीदी ने, विशेषकर विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने, उग्र 
` ओर शांतिपूर्ण दोनों ही तरह की कार्यवाहियोँ मेँ प्रमुख भाग लिया। बहुत से क्षेत्रों में 
त्रिटिश शासन बिल्कुल समाप्त हो गया ओर राष्ट्रीय सरकारें कामं करने लगीं! इन कषेत्रं 
को पुनः जीतने में कई-कई दिन ओर कहीं-कहीं तो कई-कई सप्ताह लग गए जैसे कि 
बंगाल के मिदनापुर जिले में ओर यूपी" के पूर्वीं जिलों मे। 

आंदोलन को कुचलने कं लिए सरकार ने दमन-चक्र पूरी शक्ति ओर नृशंसता के 
साथ चलाया! सरकार गोलाबारी ओर बमबारी तक करने से नहीं चृकी। सरकारी व्योसेँ के 
अनुसार 538 बार गोलियों चलाई गरई। हवाई जहाजों से भी मशीनगनों के द्वारा कहीं-कहीं 
गोलियां बरसाना जरूरी समज्ञा गया। 

हजारों आदमी गोलियों कं शिकार हो गए। हजारो घायल हए ओर दसियोँ हजार 
को जेलोँ मँ दंस दिया गया। कितनी ही जगह परे गोव को सजा दी गई ओर उसकी 
सारी आबादी की जानें कोडं मार-मार कर त्ने त्नी गर्द। कठ प्रदेणों मे कांग्रेसी कार्यकताओं 





च्माकाकाता्टजनग्टयाान्ल कगार 


' भारत छोडो ' आंदोलन ॥ 


के मकान जला दिए गए। स्कूलों ओर कँलिजोँ के हजारों विद्यार्थियों को तरह-तरह की 
सजा दी गई। युवकों को बुरी तरह पीटा गया। सरकार में सब तरफ अत्याचार ओर 
भ्रष्टाचार बढ़ गया। सरकारी अफसरों ओर पुलिस द्वारा न्यायालयं की खुली अवहेला की 
जाने लगी। हाउस ओंफ कमस में चर्चिल के वक्तव्य के अनुसार “भारत छोडो " 
आंदोलन का दमन करने के लिए सरकार को अपनी परी शक्ति लगानी पडी ओर यह 
शक्ति थी मुख्यतः भारतीय सैनिकों की, भारतीय अफसरों की ओर भारतीय पुलिस की। 
1857 की तरह 1942 मेँ एक बार फिर अप्रजं ने राष्टरीय विद्रोह को भारतीयों की ही 
सहायता से कुचला। | 

देश भर मँ आतंक का शासन फला कर इस तरह किसी प्रकार सरकार खुले 
विद्रोह को दबाने मे तो लगभग तीन माह के भीतर सफल हो गई लेकिन भूमिगत 
आंदोलन चलता रहा ओर जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली तथा राम मनोहर 
लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं ने उसका मार्गदर्शन किया। सच तो यह है कि 1942 में 
जो व्यापक “ भारत छोडो " आंदोलन हुआ वह सच्चे अर्थो मेँ स्वचालित जन-आंदोलन 
धा। जो कुक हुआ, वह सब सही था या गलत, इस सबका श्रेय अथवा उत्तरदायित्व 
बहुत कुक विद्यार्थियों, युवक-युवतियों ओर इने-गिने समाजवादी नेताओं का ही माना जा 
सकता हे। | 

1942 के आंदोलन में सबसे शर्मनाक भूमिका साम्यवादी दल कौ रही। जब तक 
रूस ने महायुद्ध में मित्र-रष्टर कौ ओर से प्रवेश नहीं किया था तब तक साम्यवादी दल 
महायुद्धं को साप्राज्यवादियों का युद्ध कहता रहा तथा भारत में भी अंग्रेजी शासकों का 
तथा युद्ध-प्रयासों का कड़ा विरोध करता रहा; कितु जैसे ही हिटलर ने रूस पर हमला 
किया ओर रूस मित्र-रष्टरों की ओर से युद्ध में कदा, वैसे ही रातोंरात भारत के 
साम्यवादी दल का दृष्टिकोण एकदम बदल गया ओर उसने महायुद्ध को जन-युद्ध 
अथवा “ पीपुल्स वार" कहना प्रारंभ कर दिया। साम्यवादी नेताओं को जेल से छोड दिया ` 
गया। कग्रेस नेताओं के जेल में पडे होने का पूरा फायदा उठाकर साम्यवादियोँ ने इस 
काल में अपना संगठन ओर शक्ति खूब बढाई। सरकार की ओर से भी उन्हें प्रोत्साहन 
मिला क्योकि साम्यवादियों ने युद्ध-प्रयासों में सरकार कौ मदद करने में अपनी पुरी 
शक्ति लगा दी थी। साम्यवादी दल ने मुसलिम लीग के साथं भी साँठ-्गठ की ओर 
दोनों ने मिलकर काग्रेस नेताओं कौ अनुपस्थिति से तथा अग्रज शासकों के सहयोग से 
पूरा लाभ उठाने कौ कोशिश की। 1937 में जो मुसलिम लीग एक भी प्रांत में अपनी 
सरकार न बना सकी थी अब पाच प्रातं मे पदासीन हो ग्ई। साम्यवादी दल ने मुसलिम 
लीग कौ पाकिस्तान की मोग का समर्थन किया। साम्यवादियों को इस नीति से ओर जो 
भी लाभ हए हाँ, वे राष्ट्रीय आंदोलन. कौ मूलधारा से दूर जा पडे, उन्हं कु निरादर की 
दृष्टि से देखा जाने लगा तथा उनके 1942 के आंदोलन के समय किए गए कामों को 
विश्वासघात ओर देशद्रोह माना गया। 


~~~ ~~~ ---~ 
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92 ` स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास 


सरकार की एक घोषणा कं अनुसार उसके पास जो सबूत थे उनसे पता चला कि 
स्वयं गँधीजी ओर क्रिस के अन्य शीर्षस्थ नेताओं ने हिसा के कार्यो को र 
किया। यद्यपि मौलाना आजाद ने 1959 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में खुले आम कहा 
कि उन्होने गिरफ्तारी से पहले काग्रेस कार्यकर्ताओं को, हिंसा अथवा अहिंसा जैसे भी 
हो, सरकार का विरोध करने की सलाह दी थी फिर भी जहाँ तक गोँधीजी का प्रश्न था 
यह सब असत्य था, गोँधीजौ ओर उनके अहिसा के आदर्श को बदनाम करने के लिए 
एक कपोलकल्पना मात्र। एेसे निराधार आरोपों से दुःखी होकर, ओर कोई रास्ता खुला न 
देख, गोँधीजी ने 10 फरवरी, 1943 को आगाखां पैलेस में, जहोँ वह नजरवबंद थे, 21 ` 
दिनि का उपवास किया। उपवास कं बीच गोधीजी कौ हालत काफी चिंताजनक हो गई 
ओर उन्दं रिहा न किए जाने के विरोध म वायसराय कौ कार्यकारिणी के तीन सदस्यो --एच.पी 
मोदी, एनआर सरकार ओर एमएस, अणे-ने 17 फरवरी को त्यागपत्र दे दिया। 20 
फरवरी को सर्वदलीय सम्मेलन ने सरकार से अपील की कि गोँधीजी को तुरंत ओर बिना 
शर्त रिहा किया जाए। ओर भी सैकडों अपील वायसराय, एमरी ओर चर्चिल के पास 
भेजी गई। कितु गांधीजी की बिगड़ती हुई हालत के बावजुद सभी अपीले दुकरा दी गई। 
सरकार को यह विश्वास हो गया था कि गोधीजी इस उपवास से जीवित नहीं ब्चेगे पर 
वह इसके लिए तैयार थी। यहो तक कि आगाखों पेलेस में ही उनके दाह संस्कार का 
प्रबंध भी कर लिया गया था। चंदन कौ लक्यां खरीद ली गई थीं। उपवास के बीच 
गोधीजी की हालत करई बार घोर चिंताजनक हो गई ओर डाक्टर भी आशा छोड बेठे 
कितु गोँधीजी ने अदम्य संजीवनी शक्ति का परिचय दिया, सरकार ओर ठोंक्टर दोनों ही 
के अनुमान गलत साबित हए। सौभाग्य से सभी भयावह आशंकाओं के विरुद्ध गोँधीजी 
उपवास पूरा कर पाए ओर बच गए। पर बाद मे गँधीजी फिर सख्त बीमार पडे। डोक्टरो 
की राय कं अनुसार वे कुछ ही दिन कं मेहमान थे। नये वायसराय लाई वेवल ने सोचा 
कि गांधीजी की मोत की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर क्यों ले अतः गोँधीजी को 6 
मई, 1944 को रिहा कर दिया गया। 

स्वाधीनता के लिए किया गया कोई भी प्रयास, कोई भी आंदोलन अथवा कोई भी 
त्याग कभी विफल नहीं जाता। अंतिम सिद्धि में उन सबका अपना-अपना महत्वपूर्ण 
स्थान होता है। अतः 1942 के “ भारत छोडो " आंदोलन का मूल्यांकन करते समय यह 
कहना कि आंदोलन विफल रहा भारी भूल होगी। जो लोग मानते है कि 1942 का 
आंदोलन विफल रहा, उनके अनुसार इस विफलता के कारण थे: (1) संगठन ओर पूर्व 
आयोजन की कमी; (1) सरकार की दमन शक्ति ओर उसका पूरा प्रयोग; (17) सेना 
को विभिन अंगों, बडे-बडे व्यापारियों ओर पुलिस तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों का 
व्रिटिश शासको कं प्रति वफादार बने रहना; (1४) कमरिस नेताओं की गिरफ्तारी कं बाद 
कुशल नेतृत्व का अभाव; ओर (\/) आंदोलन के कार्यक्रम के बारे में व्यापक अनिश्चिता। 

इसमे संदेह नहीं कि आंदोलन को कुचल दिया गया कितु 1947 में स्वाधीनता का 
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जो स्वर्ण-विहान हआ उसमे इस आंदोलन का ही सबसे बडा योगदान था। अगस्त, 
942 मे दी गई “ भारत छोडो” की ललकार के ठीक पांच वर्ष बाद ही अग्रजो को 


भारत छोड देना पडा। 1942 का “ भारत छोडो " आंदोलन सचमुच 1857 की असफल 


क्रति के बाद, भारत में अंग्रेजी राज की समाप्ति कं लिए किया गया सबसे बडा प्रयास 


 या। जिस प्रकार 1857 की क्रांति मूलतः अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह 


थी, उसी प्रकार 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्गं का, मजदूर का ओर विद्यार्थियों 
का विद्रोह था। 


ब्रंगाल का अकाल 


इसी बीच 1943 का भीषण दुर्भिक्ष पडा। यह संसार का सबसे बडा मानव कृत 
दुर्भिक्ष था। जँ एक ओर हजारो कौ तादाद मेँ पुरुष, स्त्री ओर बच्चे भूख से 
तडप-तडप कर मर रहे थे वहीं दूसरी ओर अनाज सरकारी गोदामों में पडा सड रहा था। 
लगता है यह अकाल भी सरकार की दमन नीति ओर सैन्य नीति का अंग था। एक ओर 
इसके द्वारा बंगाल की क्रांतिकारी भावना ओर 1942 कं आंदोलन के लिए सजादी जा 


रही थी ओर दूसरी ओर यही बढती हुई जापानी सेनाओं का मुकाबला करने का ब्रिटिश 


सरकार का ढंग था। यह नीति थी “ आग लगाओ, भूखा मारो ओर बहाद्री कं साथ पौ 
हट जाओ" अंग्रेज सरकार “ लाखों की संख्या मे फक हए, भूखे ओर मरे हए” 
आदमियो से जापानी सेनाओं का मुकाबला करना चाहती थी। जैसा कि हम देख चुक हे 


` यदि उस समय बंगाल पर जापान का प्रभावी हमला हो जाता तो त्रिटिश सरकार इस 


स्थिति मे नहीं थी कि सैनिक साधनों से उसकी प्रगति रोक सकती। नेताजी सुभाष चंद्र 
बोस ओर उनकी आजाद हिंद फौज के कारण यह भी डर था कि विशेषकर बंगाल कौ 
जनता उनका विरोध नहीं करेगी ओर हो सकता है कि उनकी रसद आदि से सक्रिय 
सहायता भी करे। बंगाल के अतिरिक्त उडीसा, बिहार ओर मद्रास में भी अकाल कौ 
स्थिति थी। पुरे द्वितीय महायुद्ध मेँ सारे त्रिटिश साम्राज्य मे जितनी जानें गई उससे कहीं 
अधिकः--कडई लाख-जानें भारत मे अकेले इस दुर्भिक्ष मे चली गई। विदेशी शासन के 
अभिशाप कौ इससे अधिक नृशंस मिसाल नहीं हो सकती थी। पंडित नेहरू के शब्दां मः 
“इस अकाल ने चोटी के थोडे से आदमियों कौ खुशहाली कं नीचे हिंदुस्तान में 
ब्रिटिश राज्य की कई पीदियों की हुकूमत से जो गरीबी ओर गंदगी, इंसानी 
गिराबर ओर बरबादी की तस्वीर तैयार हई थी, खोलकर रख दी। हिंदुस्तान मं 
ब्रिटिश राज्य का यह नतीजा था ओर यही उसकी कामयाबी थी। हर जानकार 
दर्शक इस बात से सहमत है कि यह अकाल आदमी का बनाया हुआ था।' 
अकाल में हई मोतो के बारे मं अलग-अलग अनुमान हं। कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के एक अध्ययन के अनुसार कुल 34 लाख व्यक्ति इस अकाल मे भूख से मरे। इसकं 
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०4 स्वतंत्रता आंदोलन का २1 
अतिरिक्त लगभग 46 प्रतिशत आबादी को भयंकर बीमारियों हुई। जोन बुडहैड की 
अध्यक्षता में नियुक्त सरकारी अकाल जोँच कमीशनः की रिपोर मई, 1945 में प्रकाशित 
हृई। इसकं अनुसार अकाल ओर तत्संबंधी महामारियों कं कारण 15 लाख मौतें हई! 
बंगाल कं अतिरिक्त देश के दूसरे भागो में अकाल ओर महामारियों से जो मौतें हई वे 
इनसे अलग हेँ। अकाल जच कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मे कहा : 

“हमारे लिए बंगाल के अकाल के कारणों कौ छानबीन करना एक बहुत दुःख 

ओर दर्द से भरा काम रहा है। बंगाल के अकाल मेँ 15 लाख आदमी उन हालतों 

कं शिकार हुए जिनके लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं थे। समाज अपने संगठन के 

होते हए भी अपने दुर्बल सदस्यों कौ रक्षा करने में असफल रहा। वस्तुतः नैतिक, 

सामाजिक ओर साथ ही सरकारी ढंचा टूट गया था।" 

सरकारी व्यवस्था कौ आलोचना करते हए कमीशन इस निष्कर्षं पर पहुंचा कि 
यदि सरकार सचमुच दृढनिश्चय ओर साहस से काम लेती तो बंगाल की बरवबादी न 
होती याकम से कम इतनी भयंकर बरबादी न होती। 


वेवेल योजना ओर शिमला सम्मेलन 


सादे सात साल तक वायसराय ओर गवर्नर-जनरल रहने के ब्राद अक्तुबर, 1943 
मे लाई लिनलिथगो को वापस बुला लिया गया था ओर उनके स्थान पर भारत क 
तत्कालीन प्रधान सेनापति लाई वेवेल को नियुक्त किया गया था। वायसराय का पद्‌ 
संभालने के लिए आते समय लाई वेवेल ने कहा कि वे भारत के लिए अद्भुत भेयं से 
भरा भेला लेकर आ रहे हे। कितु गँधीजी की रिहाई के अतिरिक्त लगभग दो वर्ष तक 
उन्होने विशेष कूछ-नहीं किया जिससे भारतीयों को ओर घोर निराशा हरई। मार्च, 1945 
मं लाड वेवेल ब्रिटिश सरकार से भारत कौ भावी सौविधानिक व्यवस्था के बारे मे 
बातचीत करने कं लिए लंदन गए। इसी बीच मई, 1945 में मित्र देशों की विजय ओर 
जर्मनी कौ पराजय हो ग्ई। यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। कितु, जापान अभी तक 
अपराजित था ओर पूर्व मेँ भीषण युद्ध चल रहा था। बर्मा, सिंगापुर ओर इंडोनेशिया पर 
जापान का कब्जा था। इस सारे क्षेत्र में सहायता केवल भारत से मिल सकती थी ओर 
अगर वह मिल जाती तो जापान को परास्त करना बहुत सरल हो जाता। जापान के 
विरुद्ध प्रभावी मोचं स्थापित करने में भारतीय सहयोग की विशेष आवश्यकता थी। अतः 
अमरीका ओर रूस ने चर्चिल सरकार पर एक बार पुनः जोर डाला कि वह भारत की 
सांविधानिक समस्या का कोई उचित हल यथाशीघ्र खोज निकाले। उधर त्रिटेन में आम 
चुनाव सिर पर आ गए ओर लोकमत का पला श्रमिक दल की ओर लुका प्रतीत हआ। 
श्रमिक दल ने चर्चिल कौ भारत-नीति कौ कड़ी आलोचना कौ ओर कहा कि अनुदार 


सरकार भारतीय नेताओं कं साथ कोई उचित सम्मता कर सकने के नितांत अयोग्य हे 
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चर्चिल श्रमिक दल के इस आरोप को बुटलाना चाहते थं ओर दिखाना चाहते थे कि 
उनकी खरकार भी भारतं समस्या को सुलज्ाने को उतनी ही उत्सुक थी जितनी कि कोई 
भावी श्रमिक सरकार हो सकती थी। श्रमिक दल ने सदस्य देशो कौ स्वाधीनत्त ओर 
आपसी भारईचारे कं आधार पर राष्ट्रमंडल के पुनर्गठन का सुञ्ाव रखा ओर श्रमिक दल 
के नेता एटली ने घोषणा की कि उनका दल भरत कां अविलंव पूण स्वराज्य दनं क 
लिए वचनबद्ध है। एेसी स्थिति मं सत्ताधारी अनुदार दल यह कदापि नहीं चाहता था कि 
भारतीय समस्या का समाधानं भावी श्रमिक सरकार कं हाथों में सौप दे तथा इस समस्या 
को सुलद्याने का श्रेय भीं श्रमिक दल को ही मिले। इसी सब , पृष्ठभूमि मं लाड वेवेल 
क्री व्रिरिश सरकार से बातचीत हर्ई। वे 4 जून को भारत वापस आएट। 10 दिन बाद, 14 
जून, 1945 को लाई वेवेल ने सांविधानिक गतिरोध दूर करने कं लिए कुछ ताजा 
प्रस्तावों की घोषणा कौ ओर कटा कि इनके द्वासं सजनीतिक तनाव कम हामा तथा दश 
पूर्ण स्वराज्य ' कं अपने लक्ष्य कौ ओर प्रगति करगा। यही ताजा प्रस्ता वायसराय वेवल 
के नाम पर ' वेवेल यौजना' कं नाम सं विख्यात. हृए। 
चवेल योजना का उदेश्य भारत कं लिए स्वयं भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जानं 
तक क लिप एक प्रकार कौ अंतरिम व्यवस्था करना था। योजना में भारत कौ स्वाधीनत्ता 
की समस्या के ऊपर कोई नई रोशनी नहीं डाली गई थी। उसमें विशेषतः वायसराय को 
कार्यकारिणी -परिषद्‌ क पुनर्गठन कौ बात कही गईं थी। याजना क -अनुसार वायसराय आर 
प्रधान सेनापति को चछ्नोडकर नई परिषद कं सब सदस्य संगठित राजनीतिक जनमत कं 
प्रतिनिधि भारतीय होते। परिषद मं सर्वणं हिद्‌ ओर मुसलमान सदस्या का सख्या बराबर 
रखी गड थी। इनके अतिरिक्त भारतीय सदस्यों मे एक अनुसूचित जातियों का ओर एक 
सिक्लों का प्रतिनिधि दोता। सीमा व्यवस्था ओर जनजातियों से संबंधित मामलों को 
छ्लोडकर ओर सब विभाग भारतीयों के हाथों में सौप दिए जाने थे। पहली बार वैदेशिक 
विभाग भी एक भारतीय सदस्य के अधिकार में दे दिया जाना था। वायसराय कौ इस 
प्रकार पुनर्गठित कार्यकारिणी-परिषद वस्तुतः एक अस्थायी राष्ट्राय सरकार क रूप मं 
कार्य करती। इस सरकार का विशेष काम हाता जापान कं विरुद्ध पूरी शक्ति ओर वेग कं 
साथ युद्ध संचालन करना, नया संविधान बनने तक -देश का प्रशासन करना, संविधान 
बनाने कं लिए संविधान सभा आदि क संयाजन पर विचार करना, विभिन्न जातियों ओर 
दलों कं नेताओं कौ सहमति प्राप्त करना तथा शांति सम्मलन आर अन्य अतररष्टीय 
सम्मेलनं के लिए भारत के प्रतिनिधियों को चुनना! क्योकि वायसराय को त्रिटिश सम्राट 
के प्रतिनिधि होने के अतिरिक्त भारतीय प्रशासन के अध्यक्ष क्री हैसियत से भी काम 
करना था. योजना मे भारत में ब्रिटेन कं व्यापारिक ओर आर्थिक हितों कौ रक्षा के लिए 
एक हाई कमिश्नर अथवा महाआयुक्त की नियुक्ति कौ भी व्यवस्था कौ गईं थी। उन 
सूं मं जाँ 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को धारा 93 कं अंतर्गत गवर्नर का 
शासन लागू था, फिर से मिली-जुली उत्तरदायी सरकारों की “स्थापना की जानी थी। 
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जर्हां तक साविधानिक समस्या कं दीर्घकालीन . पहलू का संबंध था, समप्रार की 
सरकार ने 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव को फिर दुहराया ओर यह स्पष्ट किया कि “ कार्यकारी 
परिषद्‌ कं गठन से भविष्य कं स्थायी संविधान या संविधानों के स्वरूप पर कोई अनुकूल 
या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडगा।" 


उपरोक्त सुञ्ञावों पर विचारविमर्शं ` करने के लिए, वायसराय ने शिमला में भारतीय .. 


नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन. मे भाग लेने के लिए कुल 21 नेताओं को 
निमंत्रण दिया गया। इनमें थे गांधीजी, जिना, प्रातों कं मुख्यमंत्री, जिन प्रातो में गवर्नर 
का शासन चल रहा था उनकं भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कंद्रौय विधान-सभा में काप्रेस, यूरोपीय 
ग्रुप तथा नेशनलिस्ट पारी ऊ नेता ओर लीग के उपनेता, उच्च सदन मे काग्रेस ओर लीग 
के नेता, एक अनूसू;चत जातियों कं तश एक सिक्खों कं नेता। 

शिमला सम्मेलन में भाग ले सकने के लिए तथा वैसे भी समञ्ञौते के लिए 
अनुकूल परिस्थितियों तैयार करने कं उदेश्य से सरकार ने 15 जून को काप्रेसी नेताओं 


को जेल से मुक्त कर दिया। बद्‌ आशामय वातावरण. मेँ 25 जून को शिमला सम्मेलन ` 


प्रारंभ हआ। पहले दौर में गोंधीजी को छोडकर ओर सभी आमंत्रित नेता उपस्थित थे। 
बातचीत चार दिन तक चली। कुछ मूल सिद्धांतों पर शीघ्र ही सहमति हो गर्ह जैसे 
अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, युद्ध प्रयासों में पूरा सहयोग तथा युद्ध की समाप्ति तक 
वायसराय कौ पुनर्गठित कार्यकारिणी परिषद्‌ का कायम रहना, आदि। कितु कार्यकारिणी 
परिषद की सदस्यता के प्रश्न को लेकर सम्मेलन. में गहरा मतभेद पैदा हो गया। एक ओर 
हिद्‌ महासभा जैसे हिंदू संगठनों की दृष्टि मेँ 9 करोड मुसलमानों को कार्यकारिणी 
परिषद मे 25 करोड हिंदुओं के बराबर स्थान देना हिंदुओं के साथ घोर अन्याय था, 
दूसरी ओर जिना का आग्रह था कि परिषद कं सभी मुसलिम सदस्यों को मनोनीत करने 
का एकमात्र अधिकार मुसलिम लीग को ही होना चाहिए जबकि काग्रेस सभी सवर्ण 
हिंदुओं को मनोनीत कर सकती थी। जिन्ना की माँग का मुसलिम लीग के अलावा ओर 
सभी दलों ने विरोध किया। काग्रेस ने सवर्णं हिंदुओं ओर मुसलमानों को कार्यकारिणी 
परिषद में बराबर स्थान दिए जाने को तो किसी प्रकार मान लिया कितु वह जिना के 
अथवा मुसलिम लीग के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के दावे को स्वीकार न 
कर सकी। सेद्धांतिक दृष्टि से एेसी स्वीकृति का अर्थ यह होता कि कापरेस एक विशुद्ध 
हिंदू संस्था है ओर उसका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय संस्था होने तथा सारे देश की जनेता का 


प्रतिनिधित्व करने का दावा थोथा है। व्यावहारिक स्तर पर जिना कौ शर्तं मान लेने का 


नतीजा यह होता कि काग्रेस मौलाना आजाद जैसे किसी राष्ट्रवादी मुसलमान को अथवा 
किसी पारसी या इसाई को सवर्ण हिंदुओं के स्थान पर्‌ भी मनोनीत नहीं कर सकती थीं 
जो उन राष्ट्वादी मुसलमानों ओर अन्य राष्ट्रवादी अल्पसंख्यकों के साथ विश्वासघात 
होता जिन्होने रष्टय आंदोलनों मे सदैव काग्रेस का साथ दिया था, कारावास भुगता था 
तथा अन्य अनेकः त्याग किए थे। अतएव कांग्रेस अध्यक्ष -मोलाना आजाद ने स्पष्ट कहा 
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कि काग्रेस एेसा कोर सुञ्ञाव नहीं मान सकती जिसके द्वारा उसकं राष्टीय चरित्र पर ओंँच 


आए, राष्टीयता की प्रगति अवरुद्ध हो ओर वह एक साप्रदायिक संस्था मात्र रह जाए। 
यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो उस समय देश मेँ मुसलिम लीग कौ स्थिति एसी 


तीं कही जा सकती थी कि टसं मुसलमानों की एकमः प्रतिनिधि संस्था माना जा सके। 


पंजाब मं खिज्र हयात खाँ कौ यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी जो मुसलिम लीग के विरुद्ध 
भी। बंगाल मेँ मुसलिम लीग सरकार की हार हो गई थी ओर वह प्रात गवर्नर के शासन 
मे था। उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रात मे काग्रेस मंत्रिमंडल पदासीन था। इस प्रकार मुसलिम बहुमत 
वाले 6 प्रातों मे से केवल दो प्रातो, असम ओर सिध में मुसलिम लीग कौ सरकारे थीं ओर 
इन दोनो में भी लीग सरकारों को काग्रेस कं सहयोग की अपेक्षा थी। यूनियनिस्ट पार्टी के 
नेता ओर पंजाब के मुख्यमंत्री खिजर हयात खँ ने भी मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने 
क लीग क दावे को चुनौती दी ओर आग्रह किया कि उनकी पारी का एक मुसलमान वायसराय 
कौ कार्यकारिणी परिषद मे अवश्य लिया जाए। काग्रेस का विचार अपनी सूची मे एक राष्ट्रीय 
मुसलमान, एक भारतीय इसाई, एक पारसी ओर कंवल दो हिंदुओं को मनोनीत करने का 
था। विशेषकर जिन्ना कौ हठधर्मीं के कारण इस विषय पर कोई समञ्यौता न हो सका। अत 
मे 29 जून को वायसराय ने सम्मेलन को 2 सप्ताह कं लिए स्थगित कर दिया कितु, एेसा 
करने से पहले लाई वेवेल ने विभिन दलँ से कार्यकारिणी भरिषद की सदस्यता के लिए 
नामों कौ सूची मँगी ओर सव फार्मूलों को छोडकर इन सुचियों के. आधा पर, सम्मेलन 
को: सहमति से, उन्होंने स्वयं एक अस्थायी सूची तैयार, करने का निश्चय किया। मुसलिम 
लौगु ओर यूरोपीय ग्रुप कं अतिरिव्त सभी दलों ने अपनी-अपनी सुचियां वायसराय को दे 
दी।.वायसराय ने जो सूची तैयार कौ उसमे मुसलिम लीग कं प्रमुख नेताओं कं 5 नाम स्वयं 
चुनकर रखे। उनकं अतिरिक्त 5 सदस्य कांग्रेस द्वारा मनानीत थे, एक सिक्ख प्रतिनिधि था, 


दो अनुसूचित जातियों कं तथा एक पंजाब क मुख्यमंत्री छिजर हयात खांकानाम था। कितु 
| यह सूची उन्होने जिना कं सामने रखी तो जिना न उसे एकदम अस्वीकार कर दिन्रा 
क्योकि इसमे दो मुसलमान एसे धे जो मुसलिम लीग से नहीं थे। अंतिम प्रस्तारो मं वायसस्य ` 


मुसिलम स्थानों में से केवल एक स्थान लीग से बाहर खिजर हयात खँ कौ यूनियनिस्र 


पाटी को देना चाहते थे। पर जिन्ना को यह भी मंजूर न हुभआ। एेसी स्थिति मेँ जब 14 जुलाई 
को सम्मेलन पुनः प्रारंभ हुआ, वायसराय ने असफलता कौ घोषणा कर दौ ओर कहा कि 
कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता कं प्रश्न पर कोई भी समञ्जोता न हो पाने के कारण सम्मेलन 
भागे जारी रखना व्यर्थ है। मौलाना आजाद कं अनुसार : ५ 
अगर जिनता के विरोध के कारण सम्मेलन भंग नहो गया होता तो परिणाम कह“ 


मे लगभग 1/4 थी। यहं काग्रेस कौ उदारता का प्रमाण था ओर मुसलिम लीग 

को मूर्खता का। कहने को तो लीग मुसलमानां के हितों कौ रक्षा करती थी कितु 

वस्तुतः उसकं विरोध के कारण ही अविभाजित भारत की सक्कार मे मुखलमनों 
| प 


4 

ॐ 
नि 
न्न 





होता कि 14 सदस्यों कौ परिषद्‌.मे 7 मुसलमान होते जबकि उनकी संख्या भारत च 
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स्वाधीनता ओर विभाजन 
म॑त्रि-मिशन ओर मांँउटबेटेन योजनां 
1945 - 1947 


हम जानते हँ कि देश मे इस स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी 
ओर जो. उत्साह होना चाहिए था, वह इसका बँटवारा हो जाने कौ कारण 
किरकिरा हो गया हेै।" | 
| राजेन्द्र प्रसाद्‌ 
15 अगस्त, 1947 


आम चुनाव ओर नड प्रांतीय सरकारें 


जुलाई, 1945 में निर्वाचनों मे विजयी होने के बाद श्रमिक दल ने त्रिरेन में सत्ता 
संभाली। विस्टन चर्चिल के स्थान पर क्लीमेट एरली प्रधानमंत्री बने तथा एमरी के स्थान 
पर पैथिक लारेस भारत-सचिव बने। हीरोशिमा ओर नागासाकी पर अणुबम डाले जाने, 
को त्रासदी कं बाद अगस्त में जापान ने भी हथियार डाल दिए। महायुद्ध समाप्त हो गया। 


। 25 अगस्त को वायसराय वेवेल लंदन गए ओर नई श्रमिक सरकार के नेताओं से 
| बातचीत कर के 18 सितंबर को लौटे। 19 सितंबर, 1945 को उन्होने भारत मेँ आम 
चुनावों कौ घोषणा कौ ओर कहा कि चुनावों कं बाद वे प्रांतीय विधान-मंडलो ओर देसी 
` राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगे, यथासंभव तुरंत ही संविधान बनाने के लिए एक 





निकाय का संयोजन किया जाएगा तथा प्रातो मेँ अविलंब ही उत्तरदायी प्रशासनों की 


पुनस्थापना होगी। वायसराय ने कहा “ हमें सबसे पहले केद्रीय ओर प्रतीय विधान-मंडलां 
कं लिए निर्वाचन कराने चाहिए जिससे कि भारतीय निर्वाचकों- की इच्छ का ज्ञानः हो 
सके।" उन्होने स्पष्ट किया कि “इस. समय मताधिकार पद्धति में कोई बडा ` परिवर्तन 
करना संभव नहीं हे ", ^ क्योकि इससे कम से कम दो वर्ष कौ देरी हो जाएगी " 
नईं दिल्ली मेँ वायसराय कौ घोषणा के साथ, 19 सितंबर को ही लंदन से 
प्रधानमंत्री एटली ने भी एेसी ही एक घोषणा की। त्रिटिश संसद्‌ मे अपने ओपचारिक 





स्वाधीनता ओर विभाजन | 101: 


अभिभाषण मे सम्राट ने भी स्पष्ट आश्वासन दियां कि उनकी “ सरकार भारतीय जनमत 


कं नेताओं के सहयोग से भारत मं पूर्णं स्वराज्य की, यथाशीघ्र स्थापना का पुरा प्रयास. 
करेगी। " इन घोषणाओं के बाद, काग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद कं सुञ्ञाव पर वायसराय ` 


> 1942 क “भारत छोडो ' आंदोलन के सिलसिले मे मिरपतार किए गए सभी राजनीतिक 
 केदियों को भी. जेल से रिहा कर दिया) इस सबसे देश में स्वस्थ. ओर सहानुभूतिपूर्ण 
राजनीतिक परिस्थितियों उत्पन्नो करने मे. भारी , सहायता मिली। अखिल भारतीय काग्रेस 
समिति नै अपनी 19 सितंबर कौ बैठक मं प्रांतीय ओर केंद्रीय विधान-मंडलों कं चुनावों 
मे भाग लेने का निर्णय किया कितु समिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि कामस को ओर 
दे1 को पूर्णं स्वाधीनता से कम कुछ भी स्वीकार न होगा तथा 19 सितंबर की वायसराय 
को घोषणा मं 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों से अधिक कुछ नहीं था। स्थिति स्पष्ट करते हए 
23 सितंबर को पथिक लारेख ने अपने वक्तव्य मे कहा : | 
“ब्रिटिश राष्टरमंडल के अतर्गत स्वशासन की स्थिति में आत्म-निर्णय की 
स्वाधीनता शामिल हे। र्टरमंडल के सदस्य एक दूसरे कं साथ कंवल स्वेच्छा से 
बधे हें। भारत की भी यही स्थिति होगी यद्यपि हम यह आशा ओर विश्वास अवश्य रखते 
हँ कि जब स्वेच्छा स निर्णय करने.का अवसर उन्हे मिलेगा तो भारतीय स्वयं अपने हित 
मं ब्रिटिश रष्ट्रमंडल में रहनं के पक्ष मं ही निर्णय करेगे" 
1945 कं अति में कद्रीय विधान-सभा के लिए निर्वाचन हुए) प्रातीय निर्वाचन 
1946 - को पहली तिहाई मं पूरे हो गए। चुनावों के परिणामस्वरूप साधारण निर्वाचन कष् 
मे तो कगरेस को भारी सफलता मिली ओर आठ प्रातं मे पर्णं बहुमत प्राप्तं हो गया कितु 
मुसलमानों कं लिए आरक्षित स्थानों पर उसे घोर निराशा हई। कुल 492 मुसलिम स्थानों 
म 428 अकले मुसलिम लीग ने जीते। । 
मुसलिम लीग को पूर्णं बहुमत तो किसी भी प्रात में नहीं मिला था कितु तीन 
प्रातो - बंगाल, पंजाब ओर सिंध मं वह अकंलं सवसे बडं दल क रूप में आई। पंजाब 
मं अकालौ भी एक सशक्त गुट के रूप्‌ में उभरे। चुनावों के बाद अप्रैल, 1946 मेँ सिध 
ओर बंगाल मे मुसलिम लीग ने यूरोपीय गपो की सहायता से अपनी सरकारे बनाई, 
पजाव में खिज्गर हयात खाँ ने काग्रेस ओर ` अकाली सिक्खों के सहयोग से एक 
'मला-जुला मंत्रिमंडल बनाया। ओर सभी अर्थात आठ प्रातो मे काग्रेस कौ -सरकारे बनी। 


मुसलिम बहुल उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रात मे लीग के सव प्रयत. विफल रहे ओर वहाँ ` 


क्रिस जीती ओर उसकी सरकार बनी। 
आजाद हिद फौज 


1942 मं जब कपरेस कं सभी नेताओं को जेलों मेँ डाल दिया गया था तथा 
त्रिटिश सरकार -के भीषण दमन चक्र कं कारण “भारत छोडो " आंदोलन शिथिल पडता 


न य 


[ " 
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जां रहा था, तब भारत की सीमाओं के बाहर से उदी “ जय हिंद " ओर “ दिल्ली चलो " 
की आवाज ने देशवासियों को साहसं ओर सोत्वना दी। जैसा कि म देख चुके हैँ 

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अँगरेजों की आंखों मँ धूल इ्योककर जनवरी, 1941, मे जर्मनी 
पहुंच गए थे। वँ से वे जापान गए। जुलाई, 1943 मेँ उन्होने आजाद हिद फौज को 
` पुनर्जीवित किया * एक बहुत बडी संख्या में भारतीय सैनिक जो अग्रजं कौ ओर से 
लंडते हए जापान के युद्धबंदी बन गए थे, नेताजी कौ पुकार पर आऽगद्‌ हिंद फौज में 
मिल गए। आजाद हिंद फौज की बागडोर नेताजी ने स्वयं संभाली। उनके व्यक्तित्व, 
त्याग, ओर अथक परिश्रम के फलस्वरूप सारे दक्षिण-पूर्वी एशिया. मेँ एक नई प्रेरणा 
ओर स्फूर्ति फल गई तथा वर्ह पर बसे अनेक भारतीयों ने तन-मन-धन से भारत कौ 
स्वाधीनता के प्रयास मेँ नेताजी की सहायता की। अक्तूबर, 1943 मेँ >ेताजी नै अस्थायी 
आजाद हिद सरकार की स्थापना की। शीघ्र ही 8 राष्ट ने नेताजी की सरकार को 
मान्यता दे दी। आजाद हिंद सरकारः ने अपने आजाद हिंद रेडियो के द्वारा भारतवासियीं से 
समय-समय पर हिम्भत रखने ओर स्वाधीनता के लिए लडने का आहटन किया। नेताजी 
के नेतृत्व मे आजाद हिंद फौज भारते कौ ओर बदी ओर प्रारंभ में उसे भारी सफलता भी 
मिली। बईत-सी जगहों से उसने ब्रिटिश सेनाओं को पीछे खदेडं दिया, आजाद हद्‌ 
फौज इंफाल तक पहंच गर्ई ओर लगृभग 250 वर्गं मील भारत भूमि को उसने स्वाधीन 
कर वह पर आजाद हिद सरकार `का 'शासन स्थापित किया ओर आजादी का ध्वज 
लहराया। उसका नारा था कि दिल्ली पहंवकर लाल किले पर तिरगा इंडा फहराया जाए्‌। 
कितु त्रिटिश फौजों के भारी हमले ओर बरसात कं कारण अगस्त, 1945 में आजाद हिंद 
फौज को इंफाल से पीछे हटना पडा ओर हीरोशिमा तेथा नागासाकौ पर अणु बम गिराए 
जाने के बाद समर्पण करना पडा। युद्ध समाप्ति पर आजाद हिंद फौज के अफसरों को ¦ 
बंदी बनाकर भारत लाया गया ओर उन पर भारतीय सेना से भागने ओर सम्राट के विरुद्ध 
युद्ध करने के आरोप मे मुकदमा चलाना तय कियां गया। ` सर्वप्रथम जिन तीन अफसरों 
पर मुकदमा चलाया गया वे थे शाहनवाज्‌, दिल्लन ओर सहगल। संयोग कौ बात थी कि 
उनमें से एक मुसलमान था, एक सिक्ख ओर एक हिंद्‌ ओर उन्‌ सबको दिल्ली' के लाल 

किले मेँ लाकर बंदी रखा गया। लाल किले में ही उन पर प्रसिद्ध मुकदमा चला। आजाद 
हिदे फौज कौ देशभक्ति ओर वीरता की गाथारणँ देश भर में फैल चुकी थीं ओर 
युवक-युवतियों कं लिए अदम्य उत्साह ओर प्रेरणा के स्रोत बन चुको थी। आजाद हिंद 
फौज के अफसरों पर मुकदमा चलाए जाने के समाचार से सारे देश में क्रोधु छो भावना ` 
उबल पडी। पहले तीन अफसर भारत की आजादी की लडाई के प्रतीक बनं गए। देश 
भर मेँ उनके प्रति प्रबल सहानुभूति थी, उनके संबंध में काग्रेस कौ ओर से भी वसी 
~~~ ~ 


* आजाद्‌ हिद फौज कौ स्थापना जापान में रास बिहारी बोस जेसे भारतीय देशभक्तों ने की थी। 


, संगठन ओर प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व कैष्टन मोहनसिंह को सौपा गया था। कैष्टन आहनसिंह . भारतीय सेना 





~+ ~> -* > ँगेजों की ओर से लडते हए जापानी सेनाओं के सामने समर्पण करना ण्टा शा। 
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अवहेलना नहीं की जा सकती भी जिसके कारण भगत सिंह को फोसी पर चदा दिया 

गया था। काग्रेस ने उनके बचाव का बीडा उठाया। उनके विरुद्ध नवंबर, 1945 ` को । 
मुकदमा शुरू होने से पहले ही देश के कोने-कोने मे आजाद हिंद फौज क देशभक्ति 
के गीत तथा नारे गुँंजने लगे। आम जनता ने ओर स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने “ जय हिंद " ( 
के अभिवादन को अपना लिया। देश के*चोटी के बैरिस्टरँ ने निःशुल्क पैरवी करने का १ 
निश्चय किया। इनमे थे भूलाभाई देसाई, तेजबहादुर सप्र जैसे लोग। पैरवी करने कं लिए | 
नेहरूजी ने भी वर्षो बाद अपना बैरिस्टरी का चोगा पहना। इन वीर सेनान्यो पर 

ज्यो -ज्यो मुकदमा चला, देश में राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक जागृति ओर विद्रोह कौ 

भावना बढती गई। जोरदार पैरवी कं बीच जो तकं अदालत के सामने रखे गए, उनसे भी 

राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। उदाहरण कं लिए भूलाभाई देसाई ने अदालत के 

सामने प्रभावशाली शब्दो मे कहा कि किसी भी गुलाम देश का यह जन्म-सिद्ध अधिकार 

है कि वह विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध हथियार उठाकर लडे। बचाव के अच्छे सं 

अच्छे तर्को के बावजृद जजँ ने दिल्लन, सहगल ओर शाहनवाज्‌ को दोषी ठहराया ओर 

मृत्युदंड कौ सजा दी। कितु देश भर मं उस समय के वातावरण कौ देखते हुए सरकार 

को इतना साहस न हुआ कि वह मृत्युदंड को सजा को कार्यरूप दे सके। अंत में तीनों 

जनरल कौ रिहा कर दिया गया। बाद मेँ आजाद हिंद फोज के-ओर भी सब लोग रिहा 

कर दिए गए यातो अदालत द्वारा या वायसराय द्वारा इस नैतिक विजय से भारतीयों कौ 

छाती गर्वं से फूल गई, उनके दिलों से अंगरेजों कौ दमन नीति का डर निकल गया। 


नौ-सेना का विद्रोह 


{ 
| 
1 
१ 
{ 


आजाद हिंद फौज के आदर्शो ओर कारनामो का देश भर में प्रचार ओर प्रशंसा 
होने का परिणाम गह हआ कि भारतीय सेना कं सैनिकों मे भी एक नई भावना जगी। 
त्रिटिश सरकार को साफ दीखने लगा कि अब तक जिस भारतीय सेना पर वह ओंख 
मृँदकर विश्वास कर सकती थी, उस सेना का सैनिक भी अब अपने देश के लिए 
आजादी चाहता था ओर केवल उसी के लिए लडना चाहता था। अब ब्रिटिश सरकार को 
यह आशा न रही कि भारतीय सैनिक देश का मामला आने पर भी सैनिक अनुशासन के 
नाम पर्‌ व्रिरिश सरकार की आज्ञाओं का पालन करेगा। 

18 फरवरी, 1944 को .वंबई में नो-सेना के एक भाग ने सचमुच अंग्रेज अफसरों 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लगभग 300 नाकं न वेतन, भोजन, जातीय भेदभाव तथा 
उनके चरित्र के विषय मे सेनापति के अपमानजनक शब्दों कं प्रयोग जैसे प्रष्नँ को 
लेकर विशाल प्रदर्शन किए ओर भूख हडताल कर दी। नौ-सेनिकों कौ टुकडियां टको 
ओर लास्यं मेँ बैठकर शहर मे घूमने लगी। शीघ्र ही विद्रोह मद्रास, कराची ओर 
कलकत्ता मे फैल गया। काग्रेस, लीग ओर कम्युनिस्ट पार्टी कं डे जगह-जगह नौ-सेना 
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क टूकों ओर लारियों पर दिखाई देने लगे। नौसैनिकों > अगज अफसरों पर हमले किए 
` ओर उनकी गोलियों का उत्तर -हथगोलों से दिया। चार दिन के अंदर विद्रोहियों ने 20 
जहाजों पर अपना कब्जा कर लिया। उन पर गोलाबारी शुरू करने कं लिए तैयार तोपें 
लगी हई थीं। अंत मेँ सरदार पटेल ने बीच मेँ पडकर नौसैनिकों से समर्पण करा दिया। 
नौसेना के इस विद्रोह ने अँग्रेजों की अखि खोल दीं ओर उनके पाँव उखड गए। उन्हें 
यह स्पष्ट हो गया कि अव वे सरकारी सेवाओं ओर सेना कौ राजभक्ति पर निर्भर नहीं 
रह सकते थे। राष्टरीयता उनके दिलों मे भी घर कर चुकौ थी। वीन्पी" मेनन कं शब्दों मेः 
` “वायसराय कौ पूरा विश्वास था कि काग्रेस कं साथ संघर्षं मेँ व्ह साधारणतया 
सरकारी अफसरों, पुलिस ओर सेना के सहयोग पर निर्भर कर सकते थे। साथ ही, 
बुद्धिमत्ता का तकाजा था कि अपने ही देशवासियों का दमन करने के मामले में 
सेना कौ अधिक परीक्षा न ली जाए। जैसे-जैसे समय बीतता, साफ था कि 
भीरतीय अफसरों, पुलिस ओर सेना की वफादारी अधिक संदिग्ध जो जाती । हो 
सकता था कि अधिकांश अंग्रेज अफसर यथासंभव पहला मौका पाते ही अवकाश 
ग्रहण कर लते एसी दशा मेँ भारत मेँ त्रिटिश संरकार कौ स्थिति बडी विषम हो 
जाती। अतः यह नितांत आवश्यक था कि सरकार किसी भी मूल्य पर अविलंब 
कोई हल निकाले!“ | 
युद्ध क दिनों मेँ अगरेज शासको ने बराबर कहा था कि युद्ध कौ समाप्ति पर भारत 
को स्वाधीन करं दिया जाएगा। सैनिकों न उनका विश्वास किया था ओर वे अपनी पूरी 
शक्ति सं मित्र देशों क अन्य सैनिकों के साथ लड थे। असैनिक सरकारी सेवाओं ने भी 
बड़ी वफादारी कं साथ युद्ध प्रयासों मे व्रिटिश शासन का साथ दिया था। कितु जब युद्ध 
समाप्त होने पर भी अंगे स्वाधीनता के प्रशन पर यलमटोल करते दिखाई दिए तो उनके 
प्रति सभी का विश्वास उठने लगा। सरकारी कर्मचारियों ओर सेना के तीनों अंगों कं 
भारतीय सैनिकों की भाषनाओं ओर दृष्टिकोण में जो मृल परिवर्तन आया उसका वर्णन 
मोलाना अवल कलाम आजाद ने इस प्रकार किया है : ई 
` सशस्त्र सेना कं तीनों अग देशभविति कौ एक नई भावना सं पररित थे। वस्तुतः 
उनम इतना उत्साह थां 7; जव वे किसी काग्रेस नेता को देखते तो अपनी 
भावनाओं को छिपा नहीं पाते थे। इन दिनों मै जहाँ कहीं भी गया सेनां कं 
नौजवानों ने बाहर आकर मेरा स्वागत किया तथा अपनी सहानुभूति ओर श्रद्धा 
प्रदर्शित कौ। उन्होने इस बात की चिंता नहीं कौ कि उनके यूरोपीय अफसरों की 
प्रतिक्रिया क्या होगी। जब मेँ कराची गया तो नौसेना के अफसयें का एक दल 
मुज्ञसे मिलने आया...उन्होने मुञ्ञे विश्वास दिलाया कि यदि कामस आवश्यक 
आज्ञा जारी करे तो वे कगरेस के साथ आ जागे, यदि काग्रेस ओर सरकार को 
बीच सर्ष हआ तो वे काग्रेस का साथ देगे, सरकार का नरी। बंबई में भी 
सेकदों अफसरों ने एेसी ही भावनां अभिव्यक्त कीं। यह भावनां केवल अफसरों 
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मं ही नहीं अपितु सैनिकों "मे भी व्यापक रूप से फली हई थीं।" 
यह कह सकना कठिन है कि 18 फरवरी को बबरई मे प्रारंभ हए नौसैनिक विद्रोह 


का तथा अगले दिन 19 फरवरी को भारत-सचिव द्वारा भारत की स्वाधीनता के प्रशन पर ` 


बातचीत करनैः कं लिए एक उच्चस्तरीय केविनेट मिशन भेजे जाने की घोषणा का 
` कितना सीधा संबंध हे। हौ सकता है कि यह केवल संयोग ही हो। वैसे भी नौसेना के 
विद्रोह का क्षेत्र बहुत सीमित था कितु अग्रजं को यह अवश्य याद होगा कि किस प्रकार 
1857 में यातायात ओर संचार कौ कठिनाइयों के बावजूद एक छोटी सी घटना से बढ़कर 
सैनिक विद्रोह सारे देश में फल गया था। 1946 कौ परिस्थितियों मेँ किसी विस्तृत 
सैनिक विद्रोह का परिणाम क्या होता, इसको कल्पना की जा सकती थी। 


मत्रि-सिशन योजना 


जनवरी, 1946 मे श्रमिक सरकार ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर 
विचार-विनिमय करने कं लिए एक संसदीय मंडल भेजा। मंडल का उदेश्य था मैत्रीपूर्ण 
वातावस्ण पेदा करना ओर शातिपूर्ण समञ्ोते के लिए मैदान तैयार करना। संसदीय मंडल 
लगभग एक माह तक भारत मे रहा। लंदन वापस पहुंच कर मंडल के सदस्यों ने सरकार 
को अपनी जो रिपोर्ट दी उसका भारतं की समस्या के हल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडा। 
सरकार को यह पूरा विश्वास हो गया कि अब तक की गई कार्यवाहियों से अब ओर 
अधिक काम नहीं चल सकता, भारतीय समस्या को सुलद्याने के लिए एक नितांत नए 
ओर भिन दृष्टिकोण कौ आवश्यकता है। यद्यपि महायुद्ध में मित्र देशों कौ विजय हई 
थी, त्रिटेन कौ पुरानी शक्ति ओर शान समाप्त हो गई थी। अपनी कमजोरी, अंतररष्टरीय 
जनमत ओर भारतीयों के बढते हए असहयोग से त्रिटिश शासको को यह स्पष्टं हो गया 
कि उस विशाल साम्राज्य के, जिसमें सूर्यं कभी अस्त नहीं होता, दिन अब चुक गए है 
ओर भारत पर अंग्रेजी राज अब ओर चलने वाला नहीं है। 
> जब भारत में प्रातीय विधान-सभाओं कं लिए निर्वाचन चल रहं थे, तभी भारत-सचिव 
लाई पथिक लारेस ने 19 फरवरी, 1५46 को हाउस ओंफ लास मं घोषणा की कि 
“यह न कवल भारत, ब्रिटेन ओर राष्ट्मंडल कं लिए ही प्रत्युत समृचे संसार की शांति 
कं लिए आवश्यक हं कि भारतीयं लोकमत कं नेताओं के साथ जौ बातचीत चल रही 
है, उसकी सफल परिणति हो।"“ इस उदेश्य को सामने रखकर त्रिदश सरकार ने निश्चय 
किया कि मंत्रिमंडल स्तर कं मंत्रियों का एक विशेष मिशन. भारत. भेजा जाए ` जिसमें 
स्वयं भारत-सचिवे तथा सर स्टेफड क्रिप्स (प्रेसीडैट ओंफ द बोर्ड ओंफ ट्रेड) ओर 
एण्वी एलक्जंडर (फर्स्ट लोड ओंफ द एडमिरैलिरी) होगे। 


.15 मार्च, 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत के प्रति अपनी सरकार की. 


नीति कं संबध में हाउस ओंँफ कामस में एक महत्वपूर्णं ओर एतिहासिक वक्तव्य दिया 


तद ------ णण ष्क पष # 
~~ 7 णः 


नमकक ०4 जनत 
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जिसमे मत्रि-मिशन कौ भारत यात्रा के उद्यो का स्पष्टीकरण करते हए एटली ने कहा 
कि मिशन .इस बात का भरसक प्रयास करेगा कि शीघ्र से शीघ्र पूर्णं स्वाधीनता पाने मे 
भारत कौ सहायता करे। एटली ने आगे कहा कि वे भारतीयों के आपसी मतभेदों पर जोर 
नहीं देना चाहते क्योकि चाहे जितने भी भेद हों ओर जितनी भी फूट हो, इस बरे में 
सारे भारतीय एक मत हैँ कि देश स्वाधीन होना चाहिए। भारत के सारे लोगों की चाहे वे . 
हिद्‌ हों या मुसलमान, सिक्ख या'मराठा, राजनीतिज्ञ या सरकारी कर्मचारी-मूल मोग देश 
कौ आजादी है। यह मोग ओर राष्ट्रीयता की भावना अब भारतीय सैनिकों में भी फैल 
चुकी है। एटली ने यह भी कहा कि जहोँ तक भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं 
का प्रश्न हे उनका समाधान भारतीय स्वयं -करेगे। वक्तव्य मे भारत क. पूर्णं स्वाधीनता 
प्राप्त करने, स्वाधीन भारत का संविधान स्वयं बनाने तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने या 
न रहने का स्वेच्छपूर्वक निर्णय करने के अधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया 
था। भारत मं वर्तमान शासन-व्यवस्था के स्थान पर केसी सरकार ओर कैसी शासन 
प्रणाली स्थापित .को जाए, इसका निर्णय भी स्वयं भासत को ही करना था। ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिटिश सरकार तो केवल आवश्यक निर्णय लेने वाली संस्था की 
स्थापना मे भारत की सहायता करना चाहती थी। 

काग्रेस कौ दृष्टि से वक्तव्य में जो सबसे महत्वपूर्णं बात कही गई वह यह थी 
` कि यद्यपि त्रिटिश सरकार अल्पसंख्यक के अधिकारों के प्रति सचेत है ओर चाहती हे 
कि वे भयरहित होकर रह सकं, पर साथ ही वह किसी अल्पसंख्यक समाज के प्रगति 
कं सामने दीवार बनकर खडा हो जाने के विरुद्ध है। क्योकि शिमला सम्मेलन "कौ 
असफलता का कारण मुसलिम लीग कौ हठधरमीं ही रही थी अतः प्रधानमंत्री के इस 
आश्वासन से काग्रेस कौ मत्रि-मिशन क. प्रति आशावादिता बद़ी। यह दूसरी बात है कि 
यह आश्वासन निरर्थक सिद्ध. हआ ओर अंततोगत्वा हुआ फिर भी वही कि मुसलिम 
लौग देश करौ प्रगति कं पथ का रोड़ा बनी रही, जब तक कि देश का विभाजन न हो 
गया। . | | 
मत्रि-मिशन 23 मार्च को कराची पहुंचा ओर अगले दिन 24. मार्च को दिल्ली, 
भारत कौ सांविधानिक समस्या का सर्वमान्य हल खोजने के लिए यह आवश्यक था कि 
सर्वप्रथम मिशन विभिन दलो, जातियों ओर हितों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनके 
विचारों ओर दृष्टिकोणों को जाने-समञ्ञ। मुख्य पक्ष थे दो : काग्रेस ओर मुसलिम लीग; 
ओर मुख्य प्रश्न था कि भारत एक संयुक्त इकाई बना रहे अथवा हिंदुस्तान ओर 
पाकिस्तान मे विभाजित हो जाए्‌। काग्रेस देश की एकता ओर स्वाधीनता को प्राथमिकता 
देती थी। उसका. कहना था कि अंग्रेज भारत को स्वाधीनता दे दं ओर छोड जां तो 
भारतीय स्वयं सांप्रदायिक ओर अन्य समस्याओं का संतोषजनक हल खोज लेगे। लीग 
को बहुसंख्यकों कौ निरंकुशता का डर'था ओर उसकी मांग थी कि अग्रज देशाका 
बेटवारा करने के बाद जारए। एेसा कोई समञ्लौते का मार्ग नहीं निकल सका जो कारे 
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ओर लीग दोनों को मान्य होता। मुसलिम लीग को छोडकर देश के ओर सारे दल संयुक्त 
भारत के पश्च मे धे। काग्रेस की ओर से मौलाना आजाद ने जो प्रस्ताव रखे उनके 
अनुसार देश कौ एकता कायम रखते हए एक संघात्मक राज्य कौ व्यवस्था को जा 
सकती थी जिसमे संघ के एककं को अधिक से अधिक स्थानीय स्वायत्तता प्राप्त हो 
। ` ओर संघ के पास केवल सुरक्षा, यातायात ओर वैदेशिक मामले जैसे विषय हों । . इनकं 
अतिरिक्त कछ एेसे एेच्छिक विषयों कौ एक सूची हो सकती. थी जिन्हे या जिनमे सं 
कुछ को जो भी प्रात चाहं स्वेच्छा से संर को सप सकते थे। अवशिष्ट शक्तियों का 
वास प्रातो मे होता। संविधान निर्माण कौ समाप्ति प्रर यदि कोड प्रांत चाहता तो वह ` 
स्वेच्छा से संविधान से बाहर रहने का निर्णय कर्‌ सकता था, अथवा कम से कम 
अनिवार्य विषयों कं लिए अथवा अनिवार्य तथा एेच्छिक सभी विषयों कं लिए भारत संघ 
मँ शामिल हो सकता था। कांग्रेस का विचार था कि इस योजना कं अतर्गत देश कौ 
एकता की रक्षा भी हो जाती थी ओर मुसलिम लीग के हिंदू आधिपत्य कं डर का 
निराकरण भी हो जाता था। किंतु जिना का कहना थाकि हिंदू ओर मुसलमान दो भिनन 
राष्ट दै, उनकी सभ्यता ओरं संस्कृति कं स्रोत भिन हं ओर उनका साथ रह सकना 
असंभव है; अतः भारत की राजनीतिक समस्या का एकमात्र हल हे भारत का विभाजन, 
6 प्रातो के एक अलग पूर्ण प्रभुसत्तासंपन पाकिस्तान कौ सृष्टि तथा हिंदुस्तान ओर 
पाकिस्तान मे संविधान बनाने के लिए दो अलग-अलग संविधान सभाओं को स्थापना। ट 

समञ्ञौते का एक अंतिम प्रयास करने कं आशय से मत्रि-मिशन ने शिमला में एक 
त्रिदलीय सम्मेलन बलाया जिसमे कांग्रेस ओर लीग के तीन-तीन प्रतिनिधि बुलाए गए्‌। 
वायसराय सहित मंत्रि-मिशन के सदस्य भी उपस्थित थे। बातचीत कं आधारस्वरूप 
मंत्रि-मिशन ने एक रूपरेखा स्ञाईं जिसके अनुसार (1) भारत को एक संघ सरकार 
हेती जो केवल वैदेशिक मामलों, यातायात ओर सुरक्षा कं विषयों कौ व्यवस्था करती; 
(2) प्रातो को तीन समूहं में विभाजित किया जाता। एक समूह हिद्‌ प्रधान प्रातं का 
तथा दूसरे ओर तीसरे समूह पूर्व ओर उत्तर पश्चिम मे मुसलिम प्रधान प्रातो के। प्रत्येक 
समूह उन सब विषयों की व्यवस्था करता जो प्रांत उसे सौपते ओर सभी विषय प्रांतीय 
सरकार कौ अधिकार में रहते तथा अविशिष्ट प्रभुसत्ता कौ शवितियों का वास भी प्रातो मं 
होता। त्रिदलीय सम्मेलन 5 मई से 1 मई तक चला कितु इसमें भी कोई समज्ञोता न हौ 
सका। | 

मन्तरि-मिशन ने काग्रेस ओर लीग दोनों के प्रस्तावं पर विचार किया। उसके मत मे काग्रेस 
की संघ योजना मै बहुत सी सोविधानिक जटिलता्एं, असुविधाँ तथा असंगति्या थी। साथ ह 
मिशन इस निरिचत निर्णय पर पहंचा कि “ मुसलिम लीग कं अतिरिक्त सारे देश में भारत कौ 
एकता कायम रखने की उत्कट इच्छा थी ओर वैसे भी मुसलिम लीग को पाकिस्तान की योजना 
अव्याबहारिक थी। हिद्‌ ओर मुसलमान देश के हर गव. ओर शहर मे इस प्रकार मिले-जुले 
अका ऋ बसे हए थे कि उन्हे बिल्कुल अलग करना नितांत असंभव था ओर जिना की सकल्पना का . 
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पाकिस्तान बना दिए जाने के बाद भी सांप्रदायिक अथवा अल्पसंख्यकों कौ समस्या हल न होती 
क्योकि बडी संख्या मे मुसलमान हिंदुस्तान मं ओर हिंद्‌ तथा सिक्ख पाकिस्तान में रह जाते। 

मत्रि-मिशन क अनुसारः ` ् 
` उपरोक्त प्रभावी तर्को कं अतिरिक्त पाकिस्तान के विरुद्ध ओर भी कई भारी 
प्रशासनिक, आर्थिक ओर सैनिक दृष्टि से अनौचित्य कं तक हे। सारी यातायात 
ओर डाक-तार व्यवस्था संयुक्त भारत के आधार पर स्थापित की गई है जिसे 
अस्तव्यस्त करने से भारत के दोनों भागों को बहुत भारी हानि होगी। भारतीय 
सशस्त्र सेनाओं का निर्माण एक पूर्णं इकाई के रूप में सारे देश की रक्षा के 
उद्देश्य सं किया गया हे, सेनाओं कादो भागों में विभाजन उसकी लवी परंपराओं 
तथा महान कार्यकुशलता कं लिए घातक सिद्ध होगा तथा गहरे खतरों से भरा 
होगा। भारतीय वायु सेना ओर नौसेना ब्रहुत॒ कम प्रभावी रह जाएगी। प्रस्तावित 
पाकिस्तान कं दो भागों म भारत कौ दो सबसे अधिक खतरे भरी सीमां हैँ ओर 
यदि प्रस्तावित पाकिस्तानः बना तो (विदेशी आक्रमण की अवस्था मं) इस पाकिस्तान 
को भूमि इतनी काफी नहीं होगी कि उसमे एक सफ़ल रशा व्यवस्था का 
आयोजन किया जा सके। एक ओर महत्वपूर्णं बात यह है कि विभाजित त्रिरिश 

„ भारत के साथ मिलनं मे देसी राज्यां को ओर भी अधिक कठिनाई होगी। " 
अत मं, 16 मई, 1946 को मत्रि-मिशन ने भारत कौ राजनीतिक समस्या को 
समाधान कं लिए, त्रिरिश सरकार कं अनुमोदन से. कुछ निजी प्रस्तावों की घोषणा कौ।. 
यही प्रस्ताव मंत्रि-मिशन योजना अथवा कबिनेटं मिशन प्लान कहलाते हे। इस योजना में 
काग्रेस कं संयुक्त भारत ओर मुस्लिम लीग के पाकिस्तान क आदेशो करा समन्वय करने 
का प्रयास किया गया था। मत्रि-मिशन का विश्वास था कि उसका याजना सभी दलं 
कौ प्रमुख मांगों कं प्रति न्याय करती थी ओर साथ ही भारत मे एक स्थिर ओर 
वपावरहारिक संविधान कौ स्थापना करने मेँ समर्थ हो सकती थी। योजना कं मुख्य 

प्रावधान इस प्रकार थे 

। (1). भारत का एक संघ होगा जिसमें व्रिटिश भारत क प्रात ओर देसी 
“ राज्य दोनों सम्मिलित होगे। विदेशी मामले. प्रतिरक्षा तथा. संचार 
साधन कंद्रीय सरकार के नि्यत्रण मे रहेगे। इन विषयों के लिए 

आतरयक राजस्व एकत्र करने कौ शक्ति भी कंदर को होगी। 

(2) संघीय विषयों क अतिरिक्त अन्य सारे विषय ओर अवशिष्ट शक्तियों 
प्रातो मं निहित होगी। देसी रियासते जो विषय तथा शवितया संघ 
को सप दं उनकं अतिरिक्त अन्य सारे विषय तथा शक्तियाँ उनके 

र अपने पास सुरक्षित रहंगी। 

(3) संघ कौ अपनी कार्यपालिका ओर विधानपालिका होंगी जिनका निर्माण 

ब्रिटिश भारत ओर देसी राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर होगा। 





। 
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(4) विधानपालिका मं प्रमुख साप्रदायिक प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए 
यह आवश्यक होगा कि साधारण बहुमत के अतिरिक्त दोनों प्रमुख 
जातियों कं सदस्यों का अलग-अलग बहमत भी अनिवार्य हो। 

(5) कक प्रात मिलकर अपने अलग-अलग समूह बना सकते हे तथा 
प्रांतीय का्यंपालिकाओं ओर विधानपालिकाओं कं अतिरिक्त अपनी 
सामूहिक कार्यपालिका ओर विधानपालिका का निर्माण कर सकते 
टें। प्रत्येक समृह यह निश्चय कर्‌ सकता हे कि सामूहिक संविधान 
की व्यवस्था कौ जाए या नहीं ओर यदि एेसा किया जाए तो कौन 
से प्रांतीय विषय सामृहिक शासन को सपे जा। एसे तीन समूह 
होगे--(क) मं बंबई, विहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उडीसा ओर संयुक्त 
प्रातं, (ख) मं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध ओर पंजाब; तथा (ग) 
में असम ओर बंगाल सम्मिलित होगे। 

(6) संघ ओर समृहोँ के संविधान में एक एेसा प्रावधान होगा जिसके 
अंतर्गत कोई भी प्रात, अपनी विधानसभा में बहुमत कं निर्णय के 
द्वारा संविधान पर पुनर्विचार करा सकगा। एेसा प्रारंभिक दस वर्षां के 
वाद्‌ ओर तत्पश्चात्‌ हर दस वर्ष की अवधि के बाद हो सकेगा। 

मिशन ने इस बात पर जोर दिया कि उसका उद्देश्य यह नहीं था कि उक्त 
आधारो पर संविधान का विवरण तैयार कर दिया जाए। उसका लक्ष्य तो उस तंत्र का शुभारंभ 


। करना था जिसके द्वारा भारतीय भारतीयों के लिए संविधान का निमार्णं कर्‌ सके! 


भः अ = 


[व 1 


"ध वि क 


मत्रिमंडल मिशन ने यह बात जोर देकर कही कि जब तक नया संविधान बनकर 
तेयार हो तब तक के लिए तत्काल ही एक एेसी अंतरिम सरकार की स्थापना करनी 
आवश्यक है जिसे प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो ओर जिसमें युद्ध-सदस्य 
कं विभाग सहित सारे विभाग जनता कं पूर्णं विश्वास-भाजन भारतीय नेताओं कं हाथो में 
रहे। सत्ता हस्तांतरण से उत्पन प्रश्नों कें समाधान कं लिए मिशन योजना में संघ की 
संविधान सभा ओर ब्रिटिश सरकार कं बीच एक संधि कौ व्यवस्था थी। मिशन कों 
आशा थी कि भारत राष्टमंडल का सदस्य बना रहने का निश्चय करेगा कितु साथ ही 
उसे पुरा अधिकार था कि वह चाहे. तो राष्ट्रमंडल से अलग हो जाए। 


मिशन योजना का मूल्यांकन ` 
मंत्रि-मिशन द्वार प्रस्तुत योजना का मूल्यांकन करते समय यह आवश्यक है कि उन 


परिस्थितियों को ध्यान मेँ रखा जाए जिनकं अंतर्गत यह दजन रखी गई। जब मुसलिम लीग 
की पाकिस्तान की मोग ओर कांग्रेस के अविभाजित भारत के आग्रह कं बीच समद्मौते के सब 


` प्रयास विफलं हो गंए तब मिशन ने यह योजना सामने रखी। योजना में दोनों पराकाष्ठाओं के 


॥! 


~ 
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बीच का, समद्मौते का मार्ग अपनाया गया था, अतः स्वाभाविक था कि विभिन पक्षों के दृष्टिकोण 
से उसमें बहत सी कमि्याँ मालूम देतीं। (1) यद्यपि पाकिस्तान की माँग अस्वीकार कर दी गई 
धी, तथापि प्रातो क वर्गीकरण कं द्वारा उसका सार मान लिया गया था। प्रतों को दिए गए 
अधिकारं मे देश के विभाजन के बीज निहित थे। लगता था कि योजना ने सिद्धातत :मुसलिम 
लीग के द्विराष्ट्‌ सिद्धांत को मान लिया है। संविधान सभा के लिए चुनाव सांप्रदायिक 
आधार पर होने थे, सांप्रदायिक प्रश्नों के निर्णय के लिए जातिगत बहुमत को आवश्यकता थी 
ओर प्रातो का वर्गीकरण भी सांप्रदायिक आधार पर किया गया था इस प्रकार सांप्रदायिकता 
को बढावा ओर राष्ट्रीयता को भारी आघात पहुंचा! (2) प्रस्तावित संविधान सभा कौ 
सांविधानिक शक्तियों पर मिशन योजना का अंकुश लगा हुआ था। वह योजना की परिधि के 
भीतर ही काम कर सकती थी, अतः उसे प्रभुतासम्पनन नही माना जा सकता था। उसका बनाया 
संविधान केवल संघ पर लागू होना था। (3) प्रातो ओर उनके वर्गीकरण तथा अंतरिम सरकार 
आदि से संबंधित प्रावधान इतने अस्पष्ट थे कि उनकी परस्पर विरोधी व्याख्या संभव थी। लीग 
ओर काग्रेस ने उनकी अपनी-अपनी व्याख्या की जिसकं 'परिणामस्वरूप योजना को सफलता 
असंभव हो गई। (4) प्रस्तावित संघ योजना मे कद्र को बहत कमजोर रखा गया था। भारत के 
इतिहास से पता चलता है कि जब जव कंदर की शिति क्षीण हुई, देश क्षत-विक्षत हो गया ओर 
विदेशी आक्राताओं ने उसे रौद डाला। भारत के स्वर्णकाल वही रहे हँ जब कंद्र सशक्त रहा। 
(5) योजना ने सिक्खों के प्रति न्याय नहीं किया क्योकि उन्हें मुसलमानों की दया पर छोड 
दिया गया था। 


इन सबके बावजूद, जैसा कि गधीजी ने कहा था, मंत्रि-मिशन की योजना “उस. 


समय की परिस्थितियों के परि्रेक्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, उसमे एेसे बीज थे 
जिनसे दुःख की मारी भारत-भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी।" ओर यदि हम गौर से 


देखें तो वस्तुतः उसकी कमि्यँ हमारी हौ कमि्यां थ» कर्योकि काग्रेस ओर लीग आपस 


मे समञ्चौता न कर सकं, इसीलिए मिशन को अपनी योजना बनानी पडी जो उनकं 
विचार से भारत मँ व्रिटिश शासन का शीघ्रातिशीघ्र अंत कर सकं ओर विभिन दलों को 
भावी संविधान का निर्माण करने के लिए एक दूसरे कं करीब ला सके! 


मंत्रि-मिशन योजना कई दुष्टियों से बडी महत्वपूर्ण थी ओर उसमे कई गुण धेः , 


(1) योजना ने पाकिस्तान की मोँग को अस्वीकार कर देश की एकता ओर अखंडता कौ 
रक्षा करने का प्रयास किया। सार रूप मं मिशन योजना काग्रेस कौ ओर से मौलाना 
आजाद द्वारा प्रस्तुत संघ योजना का ही संशोधित रूप थी। (2) देश का विभाजन किए 
बगैर इस योजना ने अल्पसंख्यक कौ वास्तविक शंकाओं ओर बहुसंख्यकों कौ निरंकुशता 
के भयसे रक्षा करने कौ कोशिश की। पाकिस्तान से -अल्पसंख्यकों को जो भी लाभ हो 
सकते थे वह सब योजना मे थे पर उससे होने वाली हानि ओर बुराइयों से देश को बचा 
दिया गया था। (3) संविधान सभा का निर्माण जनसंख्या के लोकतंत्रात्मक सिद्धांत पर 


होना था। यद्यपि निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर होने थे फिर भी साप्रदायिकता का क्षेत्र | 











स्वाधीनता ओर विभाजन == 


सीमित कर दिया गया था। केवल मुसलमानों ओर सिक्खों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 
दिया गया था, ओंग्ल-भारतीयों, भारतीय ईसाईयों, युरोपीयों आदि को नहीं। (4) प्रस्तावित 
संविधान सभा ओर अतरिम सरकार दोनों पूर्णतः भारतीय होने थे। (5) सबसे बडी बात 
यह थी कि पहली बार इस योजना के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत का पूर्णं स्वाधीनता 
का, अपना संविधान स्वयं बनाने का, ओर राष्ट्रमंडल में रहने या न रहने कां अधिकार 
स्वीकार किया था ओर भारत से ब्रिटिश शासन शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने कौ दिशा मं 
कारगर कदम उठाया. था। 


योजना कौ स्वीकृति 


काग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 17 मई को मिशन योजना पर विचार किया ओर 
(1) प्रातं के समूहो मेँ वर्गीकरण के बरे मे; तथा (2) संविधान सभा कौ प्रभुत्व 
संपन्नता के बारे में मंत्रि-मिशन से सफाई मँगी। काग्रेस कौ व्याख्या के अनुसार प्रातं 
का (क), (ख), (ग) समूहो मे वर्गीकरण अनिवार्य नहीं एेच्छिक होना चाहिए था। 
उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत ओर असम (ख) ओर (ग) समृहौँ मेँ मिलने कं विरुद्ध थे 
विशेषकर असम का मुसिलगः-बहुल प्रातं के साथ मिलाया जाना असंगत भा क्योकि 
असम में हिदओं की बहुतायत थी। म॑त्रि-मिशन ने काग्रेस द्वारा उठाए गणए प्रश्नों का उत्तर 
दिया अपने 25 मई के वक्तव्य द्वारा, जिसमें कहा गया था कि मिशन योजना एकः 
सुगठित योजना थी ओर उसे परी की पूरी को ही स्वीकार या अस्वीकार किया जा 
सकता था। वगींकरण की योजना अनिवार्य थी ओर संविधान सभा उससे बाध्य थी। प्रातों 
को यह अधिकार नहीं था कि वे चाहें तो निर्दिष्ट समूह में शमिल नहीं हो। संविधान 
सुभा को योजना के भीतर रहकर कार्य करना था, योजना के प्रावधानों में परिवर्तन 
आपसी सहमति से ही हो सकता था। इन सीमाओं के अतिरिक्त संविधान सभा अपने 
कार्य मे स्वतंत्र थी। ब्रिटिश सरकार का एेसा कोई इरादा नहीं था कि वह संविधान सभा 
के कार्य मेँ दखल दे या उसके निर्णयो का आदर न करे। इस सफाई कं बाद कांग्रेस ने 
मत्रि-मिशन योजना को स्वीकार तो कर लिया कितु वर्गीकरण कं बारे मे वह अपनी 
व्याख्या पर अंडी रही जिसके अनुसार वर्गीकरण एेच्छिक था। 

दूसरी ओर जिनना भी मंत्रि-मिशन योजना से संतुष्ट नहीं थे। मिशन ने पाकिस्तान 
की मग को दुढतापूर्वक वुकरा दिया था। 22 मई को शुरू हुई मुसलिम लीग कसिल 
की बैठक मे योजना पर तीन दिन तक विचार हुआ। अंत में यह सोचा गया कि योजना 
मे जो कुछ दिया गया था उससे अधिक अब कुछ नहीं मिल सकता था! अतः लीग ने 
भी योजना को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। कितु इस स्वीकृति के पीछे कितनी 
उचाई थी यह लीग कौसिल के 6 जुन के प्रस्ताव से साफ हुआ। लीग ने मिशन योजना 
को केवल इसलिए स्वीकारा था व्यकि इससे दिए गए (ख) ओर (ग) समूहो म 6 
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प्रातों के “अनिवार्य वर्गीकरण" में पकिस्तान की नींव निहित थी। प्रस्ताव में कहा. 


गया थाः 
“ ताकि किसी को भी इस विषय मे कोई संदेह न रहे, लीग ऊौसिल इस बात को 
दोहराती है कि भारत में मुसलमानों का अपरिवर्तनीय ध्येय एक पूर्ण ओर प्रभुतासंपनन 
पाकिस्तान कौ प्राप्ति है ओर इस ध्येय कौ सिद्धि के लिए भारत के मुसलमान, 
यदि आवश्यक हुआ तो, यथाशक्ति सभी उपायों का प्रयोग करेगे तथा किसी भी 
त्याग ओर यातना को अधिक नहीं समञ्खँगे। " 


 अंतरिम सरकार 


इस प्रकार कांस ओर मुसलिम लीग दोनों के दवारा मिशन योजना के स्वीकार कर 
लिए. जाने कं बाद वायसराय ने भारतीय नेताओं से अंतरिम सरकार के निर्माण कं बारे में 
पत्र-व्यवहार शुरू किया। काग्रेस चाहती थी कि अंतरिम सरकार केद्रीय विधान-सभा के 
प्रति उत्तरदायी. मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करे ओर गवर्नर-जनरल की स्थिति अन्य 
 डौमिनियनों कौ तरह सांविधानिक प्रधान की हो। वायसराय ने स्थिति स्पष्ट करते हए 
आश्वासन श्वासन दिया कि ब्रिटिश सरकार भारत की अंतरिम सरकार को दिन प्रतिदिन के 


प्रशासन मे अधिकतम स्वतंत्रता देना चाहती है। एक ओर प्रश्न था अंतरिम सरकार मे 


विभिन दलों के प्रतिनिधित्व का। जब काफी पत्र-व्यवहार के बावजूद अंतरिम सरकार 
कौ संरचना के बारे मे कोई हल न निकल सका तो मंत्रि-मिशन ने हस्तक्षेप किया ओर 
16 जून के वक्तव्य द्वारा एक निर्णायक घोषणा की कि वायसराय अमुक 14 व्यक्तियों 
क्रे अंतरिम सरकार की सदस्यता स्वीकार करने का न्योता दे रहे हे। इस वक्तव्य के 
| अनुसार काग्रेस को 6 स्थान (5 सवर्णं हिंदू ओर एक अनुसूचित) मुसलिम लीग को 5 
तथा सिक्खों, भारतीय इसाईयों ओर पारसियो को एक-एक स्थान दिया गया था। काग्रेस 
इक मे वायसराय ने किसी राष्ट्रवादी मुसलमान को नहीं रखा था। काग्रेस ने आग्रह 
कया कि अपने स्थानों में से एक स्थान वह राष्ट्रवादी मुसलमान को दे। वायसराय ने 
 जिन्ना के विरोध के कारण इस मोग को अस्वीकार कर दिया। वायसराय ने लीग को यह 
आश्वासन भी दिया कि यदि मुख्य दलों मे से किसी भी दल का बहुमत किसी प्रमुख 
सांप्रदायिक प्रश्न के विरुद्ध हो, तो अंतरिम सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं कर 
 सकेगी। मुसलिम लीग ने मिशन कौ 16 मई कौ योजना स्वीकार कर ली ओर वह 16 
जून के वक्तव्य कं आधार पर अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने कं लिए तैयार हो गई 


25 जून को काग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमे 16 मई कौ मिशन योजना 


 । की स्वीकृति दोहराई गई ओर भारत का भावी संविधान बनाने कं लिए संविधान सभा में 
भाग लेने कौ सहमति प्रकट कौ गई कितु अंतरिम सरकार संबंधी 16 जून क प्रस्तावों 
को नामंजूर कर दिया क्योंकि वह. अपने राष्टीय स्वरूप का परित्याग नहीं कर सकती 


वव क 
साना 
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थी; “न ही वह किसी कृत्रिम बराबरी को ही स्वीकार कर सकती थी ओरन ही किसी 
साप्रदायिक वर्गं के निषेधाधिकार के लिए सहमत हो सकती थी 

इसी बीच दो घटनाएं एेसी हुई जिनका मुसलिम लीग के रुख पर गहरा प्रभाव 
पड़ा। ब्रिटिश भारतीय प्रातं कं लिए जो 296 स्थान निर्धारित किए गए थे, उनके लिए ` 
चुनाव जुलाई, 1946 तक पूरे हो गए। संविधान सभा के चुनावों में त्रिटिश भारत के 
296 स्थानों मँ से 205 क्रेस ने जीते। काग्रेस को इतने भारी बहुमत मे पाकर जिना ` 
को भारी निराशा ओर आशंका हई! 

22 जुलाई कौ वायसराय ने अंतरिम सरकार के बारे में 16 जून के वक्तव्य के 
अनुरूप ही ताजा प्रस्ताव काग्रेस ओर लीग कं अध्यक्षों के सामने रखे। इनके अनुसार 
अतरिमि सरकार मं 14 सदस्य होने थे जिसमे 6 काग्रेस मनोनीत करती (इनमें से एक 
अनुसूचित जातियों काः प्रतिनिधि होना चाहिए था), 5 मुसिलम लीग ओर अन्य तीन 
अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने कं लिए वायसराय स्वयं चुनते। कांग्रेस ओर मुसलिम ` 
लीग अपने स्थानों पर किसी को भी चुन सकती. थीं ओर कोई भी एक दूसरे द्वारा चुने 

| नामों पर आपत्ति नहीं कर सकता था। अर्थात्‌ काग्रेस चाहती त अपने स्थानों मेँ से एक 
या अधिक राष्ट्रवादी मुसलमानों को दे सकती थी। साथ ही वायसराय ने यह ओपचारिक 
शर्तं भी रद्द कर दी कि सांप्रदायिक प्रश्नों पर दोनों दलों की स्वीकृति की आवश्यकता 
होगी तथापि “यदि काग्रेस सहज रूप से इस प्रकार की परिपाटी का विकास करना चाहे ` 
तो वायसराय को प्रसनता होगी "1 लीग ने. इन शर्तो पर अंतरिम. सरकार मे सम्मिलित 
हाने से मना कर दिया ओर 27-29 जुलाई को लीग की परिषद ने एक प्रस्ताव पास 
किया कि वह 16 मई कौ योजना की अपनी स्वीकृति वापस लेती है ओर ' स्वतंत्र" पूर्ण 
प्रभुत्वसंपनन पाकिस्तान राज्य को स्थापना के लिए “सीधी कार्यवाही "* करेगी। 16 अगस्त ` 
सीधी कार्यवाही शुरू करने कौ तारीख तय हई। सीधी कार्यवाही का उद्देश्य था हिंदुओं 
को मारकाट शुरू कर, सांप्रदायिक दंगों ओर आतंक का वातावरण _-फलाकर, यह सिद्ध 
करना कि हिंदू ओर मुसलमान साथ-साथ रह हीः नहीं सकते ओर देश के विभाजन के ` 
अतिरिक्त ओर कोई रास्ता ह ही नही। 16 अगस्त को देश के विभिन भागँ मेँ व्यापक 
दगे-फसाद्‌ हुए। बंगाल तथा सिंध में जहाँ मुसलिम लीग की सरकारे थी 16 अगस्त को ` 
सरकारी छुट्टी कर दी गई। बंगाल के मुख्यमंत्री ने मुसलिम जनता को हिंदुओं के विरुद्ध 
भडकाने वाले भाषण दिए। विशेषकर कलकत्ते मं बडे पेमाने पर रक्तपात हुआ। सरकारी ` 
अनुमानं कं अनुसार 500 हिंदू मार डाले गए ओर 15-20 हजार को चोरे आई। संपत्ति . 
लूटने कौ तथा महिलाओं कं साथ विभिन प्रकार के अत्याचार ओर बलात्कार करने की ` 
भी असंख्य घटनाएँ हुई। - 

मोलाना आजाद के शब्दों मेः | 

“16 अगस्त भारत कं इतिहास मेँ काला दिन है क्योकि इस दिन सामूहिक हिसा 

नै कलकत्ते कौ महानगरी को रक्तपात, हत्या ओर भय की बाढ मे बो दिया--एेसी ` 
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चटनां घरी जिनकी अब तक के इतिहास मे कोई मिसाल न थी। सैकड़ों जानं 
गई, सहस्त्र व्यक्ति घायल हए ओर करोडों रुपए की संपदा नष्ट हौ गई। मुसलिम 
लीग ने जुलूस निकाले जिनमें लूट-मार करने ओर आग लगाने की वारदात ह्ई। ” | 
शीघ्र ही साप्रदायिक दंगों की ज्वाला सारे देश मे फैल गई। एक 
जगह का बदला दूसरी जगह लेने का सिलसिला शुरू हो गया-- नोआखली, 
बिहार, संयुत प्रांत, गुजरात ओर पंजाब-- ओर फिर एक वर्ष से अधिक समय तक 
दानवता का जो नंगा नृत्य हुआ वह भारत के इतिहास पर एेसा धन्वा है जिसकौ याद्‌ 
कर भारतीय उपमहाद्वीप पर बसने वाले प्रत्येक प्रबुद्ध दद्‌, सिक्ख ओर मुसलमान का 
सिर शर्म से ज्ुकता रहेगा। ^ 

उधर काग्रेस ने वायसराय के ताजा प्रस्तावं को स्वीकार कर लिया था ओर 12 
अगस्त को वायसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रण दिया कि वे 
अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना कं लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करे। 

पंडित नेहरू ने फिर एक बार प्रयत्न किया कि मिली-जुली सरकार के निर्माण मं 
उन्हे लीग का सहयोग प्राप्त हो जाए पर ते अपने प्रयत में सफल न हो सकं। विवश 
। होकर विना--लीग के ही 24 अगस्त, 1946 को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार कौ 
। चोषणा कर दी गई। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि तथा कुछ निर्दलीय सदस्य थे। सदस्यों कं 
नाम इस प्रकार थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डा राजेन्द्र 
प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालचारी, शरर्तचन्द्र बोस, डा" जनि मथाई, सरदार बलदेवसिंह, 
सर शफात अहमद खो, जगजीवनराम, सैयद अली जहीन, ओर डं सी एचः भामा। 
। ओपचारिक रूप मे यह सब वायसराय कौ कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्य थे ओर 
वायसराय परिषद का ` अध्यक्ष था। पंडित नेहरू को परिषद्‌ का उपाध्यक्ष बनाया "1 तथा 
उन्होने ओर 11 अन्य सदस्यों ने 2 सितंबर, 1946 को अपने पदों की शपथ ग्रहण कौ। 
सदस्यों मेँ तीन गैर-लीगी मुसलमान थे। लीग अपने पौँच म॑नोमीत सदस्यों कं साथ 
सरकार मेँ प्रवेश कर सके, इसके लिए द्वार खुला रखा गया ना 

अक्तृबर के अंत तक वायसराय लाड वेवेल ने मुसलिम लीग को अंतरिम सरकार 
सँ शामिल होने के लिए किसी प्रकार राजी कर लिया। 26 अक्तूबर को अंतरिम सरकार 
का पुनर्गठन किया गया ओर तीन मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि सरकार 
सै शामिल हो गए। कितु, लीग ने अपना मिशन योजना की स्वीकृति वापस लेने का तथा 
। सीधी कार्यवाही करने का 29 जुलाई का प्रस्ताव रद्द नहीं किया। लीग के प्रतिनिधियों ` 
न सरकार के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग भी नहीं किया ओर उसके काम में अनेक 
बाधां ही उपस्थित कौं। लीग ने संविधान निर्माण के कार्य मे भी सहयोग देना स्वीकार 
नहीं किया। स्पष्ट था कि लीग अंतरिम सरकार मे अपनी पाकिस्तान कौ लडाई को आगे 
वदान के उद्देश्य से आई धी ओर मिशन योजना को सफल बनाने मेँ सहयोग देने का 
उसका कोई इरादा नहीं था, यद्यपि वायसराय ने पडत नेहरू से स्पष्ट कहा था कि 
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जिना ने उन्हं विश्वास दिया है कि लीग सरकार ओर संविधान सभा के कार्य में 
सहयोग करने क विचार से ही अतरिम सरकार मे आ रही थी। मुसलिम लीग के 
शामिल होने से पहले अतरिम सरकार विधानपालिका क प्रति सयुक्त उत्तरदायित्व रखने 
वाली एक टीम की तरह काम कर रही थी ओर पडत नेहरू कं नेतृत्व में एक 
मत्रिमंडल का रूप लेती जा रही थी। थोडे से समय मेही उसने कई स्वस्थ परंपरा 
डालने का प्रयास किया। कितु लीग के आते ही कुछ भी काम कर सकना कठिन हो 
गया। लियाकतअली खाँ जिनके पास वित्त विभाग था, अन्य सभी विभागों के काम में 
रोडं अटकाने लगे। मुसिलम लीग के सदस्यों ने पंडित नेहरू को अतरिम सरकार का 
नेता मानना स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः एक मिली-जुली सरकार न होकर अंतरिम 
सरकार अब दौ गुटों मे बेट गर्ह, जिनके नेता अलग-अलग थे , जिनकं उद्देश्य भिन थे 
ओर जौ अलग-अलग काम करते थे। 20 नवंचर को वायसराय ने संविधान सभा की 9 
दिसंबर को होने वाली पहली बैठक मे भाग लेने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम 
निमत्रण-पत्र जारी किए। लेकिन, लीग संविधान सभा का बहिष्कार करने के अपने 
निर्णय पर अब भी अटल थी। साथ ही उसने अब कुछ ताजा आश्वासनं की माँग की 
तथा संविधान सभा की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कराना चाहा। 


लंदन सम्मेलन 


नवंबर 1946 मेँ त्रिटिश सरकार की ओर से नेहरू जिना, पटेल, लियाकत अली 
ओर बलदेव सिंह को लंदन बुलाया गया। लंदन सम्मेलन मे विशेषतः वर्गीकरण के प्रश्न पर 
विचार हुआ कितु कोई समञ्ञोता न हो सका। सम्मेलन को असफलता पर 6 दिसंबर, 1946 
का त्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य मेँ वर्गीकरण के विषय में काग्रेस की व्याख्या को 
गलत बताया ओर कहा कि प्रात इस 'विषय में स्वतंत्र नहीं है, वर्ीकरण एेच्छिक नही, 
अनिवार्य हे। अतः सभी दलों को उसे योजना कं अभिन अग के रूप मेँ स्वीकार करना 
चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा; | 

` अगर एेसी संविधान सभा जिसमे भारतीय जनता कं एक बडे वर्ग के प्रतिनिधि 
अनुपस्थित हौ कोई संविधान बना लेती है तो यह निश्चित हे कि सम्रार को सुरकार एसे 
सविधान को देश कं किसी भाग पर उसकी इच्छा के विरुद्ध लागू नहीं करेगी।'' 

काग्रेस क क्षेत्रों मे इस वक्तव्य कौ कड़ी प्रतिक्रिया हृई। कुछ समय पहले 15 मार्च 
को, प्रधानमंत्री एटली नै ही घोषणा कौ थी कि त्रिटिश सरकार किसी अल्पसंख्यक वर्ग को 
यह अधिकार नहीं दे सकती कि वह बहुसंख्यक समाज की प्रगति कं पथ पर दीवार बनकर 
खडा हो जाए। वर्तमान वक्तव्य इस प्रकार 1 5 मार्च कं वक्तव्य का बिल्कुल उल्टा था। 
सम्मेलन कं परिणाम से केवल जिना को कुछ प्रसन्नता हो सकती भी क्योकि उनका 
वर्गीकरण कौ अनिवार्यता विषयक आग्रह स्पष्टतया मान लिया गया तथा उन्हें यह भी पक्का 
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विश्वास हो गया कि बगैर लीग के सहयोग कं बने संविधान को मुसिलम प्रातो पर लादा 
नहीं जा सकता था। इस प्रकार मिशन योजना को सफल-असफल बनाने कौ कनी एक बर्‌ 
फिर लीग के हाथों मे आ गई। 
| उधर देश मे साप्रदायिक स्थिति ओर कानून ओर व्यवस्था कौ समस्या दिन-प्रतिदिन 
, बिगड़ती जा रही थी। एेसी हालत मं त्रिटिश सरकार ने यथाशीघ्र भारत को छोडने का 

निश्चय किया। 20 फरवरी, 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कौ कि हर हालत मे जून 
1948 से पहले-पहले भारत मं त्रिटिश-शासन का अंत कर दिया जाएगा ओर सत्ता जिम्मेदार 
भारतीय हाथों मेँ सप दी जाएगी। यह घोषणा करते समय त्रिटिश प्रधानमंत्री नै आशा प्रकट 
की कि अंगरेजों के भारत से हट जाने कं बाद भारतीय नेता वस्तुस्थिति को समञज्ञकर 
यथार्थवादी आधार पर देश की समस्याओं का सामना कर सकेगे। लेकिन घोषणा मेँ यह भी - . 
स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि जून 1948 से पहले भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों मे 
समञ्ञौता न हो सका तो उस स्थितिं मे सम्रार की सरकार को यह सोचना पडेगा कि वह 
त्रिरिश भारत की केद्रीय सरकार का. दायित्व किसे सौपे-किसी केद्रीय सरकार को पुरा 
दायित्व या कुछ क्षेत्रों म दायित्व वतमान प्रांतीय सरकारों को अथवा अन्य किसी एसे ढंग 
से जो भारतीयों के लिए हितकर हो? 20 फरवरी, 1947 को घोषणा का पंडित नेहरू ने 
स्वागत किया। उन्होने कहा यह एक बुद्धिमततापर्णं ओर साहसपूरण निर्णय है। इससे भारत को 
स्थिति मेँ कुछ यथार्थता ओर गतिशीलता आएगौ। पंडित नेहरू ने आगे कहाः 

'" अपनी जनता की ओर से ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता के प्रति अपनी 

सद्भावनाँ ओर शुभकामना व्यक्त को है। हमारे पीछे संघर्षं ओर वैमनस्य का लंबा 

अतीत हे। लेकिन, हम हृदय से विश्वासं करते हैँ कि यह अतीत अब बीत गया, अब 
। हम एक शांतिपूर्ण ओर सहयोगपूर्ण संधिकाल की आशा करते हँ जिसके बाद दोनों 
देशो कौ भलाई के लिए तथा विश्व भर मे, शाति ओर स्वतंत्रता की बढ़ोत्तरी के 
लिए, भारत ओर ब्रिटेन मे मित्रता के ओर निकट संबंध स्थापित होगे" '। 


मँउटबेटेन योजना 


मार्च, 1947 मेँ लेड माँउटबेटेन को नया वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। वे 22, 
मार्च को भारत पचे) माँउरबेटेन शीघ्र ही इस नतीजे पर पहुँचे कि साप्रदायिक दंगों को यदि 
` ओर भी अधिक विकराल रूप धारण करने से रोकना हे तो भारतीय हाथों मे सत्ता सौपने 
मै ओर भी जल्दी करनी चाहिए। उन्होने अंततः इस काम कं लिए 15 अगस्त, 1५4, की 
तारीख तय की। कांग्रेस भी धीरे-धीरे समञ्ने लगी थी कि विभाजन होकर ही रहेगा। काग्रेस 
कार्यकारिणी ने अपने 8 मार्च के प्रस्ताव मे माग की थी कि पंजाब ओर बंगाल का एसा विभाजन 
कर दिया जाए जिसके द्वारा मुसलिम बहुल त्र अन्य क्षत्र से अलग कर दिए जाए। 28 
अपैल को संविधान सभा में बोलते हए डा राजेन प्रसाद ने. भी कुछ एेसा इशारा किया 
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कि हो सकता हे भारतीय संघ मे सभौ प्रात शामिल न हों, एेसी स्थिति में हम आग्रह करेगे ` 
कि "देश कं सभी भागों पर एक ही सिद्धांत लाग्‌ होना चाहिए ओर किसी भी भाग पर 
उसको इच्छा कं विरुद्ध कोई संविधान लादा नहीं जाना चाहिए। इसका अर्थ होगा न केवल 
भारत का विभाजन अपितु कु प्रातं का भी विभाजन।'' प्रातं के विभाजन के सुञ्ञाव का 
जिना ने कड़ा विरोध किया। आधे पंजाब ओर आधे बंगाल वाले "“कुरा लगे हए" ¦ 
पाकिस्तान को तो वे वर्षो पहले ठुकरा चुके थे। 

भारतीय राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करने तथा देश की तत्कालीन स्थिति 
का निकट से अध्ययन करने कं बाद लाड मांउटबेटेन भी इस निष्कर्षं पर पहँचे कि देश का 
विभाजन ही एकमात्र उपाय है। अतः एटली के 20 फरवरी, 1947 के वक्तव्य के दायरे मेँ 
उन्होने भारत-विभाजन कौ एक योजना तैयार की, विवशता की स्थिति में काग्रेस ने भी इस 
योजना को मान लिया,। गांधीजी अंत तक विभाजन के विरुद्ध रहे। उन्होने कडे शब्दों मे 
कहा कि "यदि सारा भारत भी आग कौ लपँ में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं आ 
सकगा'' अथवा '' भारत का विभाजन मेरे शव पर ही हो सकेगा" । माँउटबेटेन ने नेहरू ओर 
पटेल को समञ्ञा-न्रुञ्ञाकर तैयार कर लिया था। बाद्‌ में, त्रिटेन में विरोधी दल कं नेताओं से 
परामर्शं करने कं बाद, त्रिटिश सरकार ने 3 जून, 1947 को एक ताजा नीति-संबंधी वक्तव्य 
दिया। 3 जून कं इस वक्तव्य मे दी गई योजना मे भारत के विभाजन की अनिवार्यता को 
स्वीकार कर लिया गया था ओर साथ ही बंगाल ओर पंनाब के विभाजन की अनिवार्यता पर 
भी जोर दिया गया था। अतः एेसी व्यवस्था की गई थी किं भारत ओर पाकिस्तान नामक 
दो पृथक डोमीनियनों की स्थापना होगी तथा बंगाल ओर पंनाब का विभाजन कर दिया 
जाएगा। बंगाल ओर पंनाब कौ विधानसभाओं में मुसलिम ओर गैर-मुसलिम जिलों के 
प्रतिनिधि अलग-अलग भारत अथवा पाकिस्तान मेँ सम्मिलित होने के प्रश्न पर मतदान देगे। 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ओर सिलहट (असम का मुसलिम-बहुल क्षत्र) वयस्क मताधिकार 
पर आधारित लोक-निर्णय द्वारा अपने भविष्य का निर्णय करेगे। सिंध मेँ विधान सभा समग्र 
रूप से इस प्रश्न पर मतदान देगी कि सिंध को भारत मेँ सम्मिलित होना है या पाकिस्तान 
मे। बलुचिस्तान को अपनी प्रतिनिधिक सभाओं की एक संयुक्त बैठक मेँ अपने भविष्य का 
निर्णय करना था। 

इन व्यवस्थाओं कं परिणाम वही निकले जिनकी संभावना थी। पंजाब के पश्चिमी 
ओर बंगाल के पूर्वी जिलों, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध ओर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान मेँ 
सम्मिलित होने का निर्णय किया। 3 जून को अपने प्रसारण-संदेश का अंत करते हृए पंडित 
नेहरू ने संतप्त वाणी में कहा 

कई पीटियों से हम एक स्वाधीन ओर संयुक्त भारत का सपना देखते ओर उसके 

लिए संघर्षं करते आ रहे थे। देश के कुक भागों को अगर वे चाहं तो, अलग हो जाने 

देने का प्रस्ताव हममेसे किसी कं लिए भी सोचना दुःखद हे। फिर भी मुञ्चे विश्वास 

हे कि हमारा वर्तमान निर्णय अधिक व्यापक दृष्टिकोण से उचित है। जिस संयुक्त 
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118 | स्वतंत्रता आदालन का इतिहास 
भारत के लिए हमने प्रयास किया था वह किसी जोर-जबरदस्ती पर आधारित नही ` 


होना था अपितु वह तो स्वाधीन लोगों कौ स्वेच्छा ओर स्वतत्रूर्वक मानी ग 
साञ्चेदारी थी। हो सकता हे कि इस प्रकार हम उस संयुक्त भारत तक अधिक जल्दी 
पंच जाँ ओर उसकी जडे अधिक स्थायी ओर मजबूत हों।'' 


विभाजन की अनिवार्यता 


इस बारे मे दो मत नही हो सकते कि भारतवासियों का विशाल बहुमत विभाजन का 
कट्टर विरोधी था। हिंदू ओर सिक्ख तो उसके विरुद्ध थे ही, मुसलमानों का भी एक वगं 
उसके खिलाफ था। फिर भी, इस बारे में विभिन मत हो सकते हैँ कि काग्रेस कं शीर्षस्थ 


` नेताओं विशेषकर नेहरु ओर पटेल-ने उस समय, सांप्रदायिक आधार पर, देश कं विभाजन 


> -किस्तान की स्थापना को स्वीकार कर उचित किया या अनुचित। कितु, इतिहास पर 
कोई भी कठोर निर्णय लालने से ओर तत्कालीन नेताओं ने जो कुछ करिया उसक लिए आज 
उनकी भर्त्सना करने से पहले, यह उचित होगा कि हम अपने आपको उस समय मं ले 
जाकर रखें तथा तब की परिस्थितियों के परिप्क्ष्य में ही नेताओं द्वारा देश का विभाजन 
स्वीकार करने कं ओचित्य पर विचार-विवेचन करे। मार्च, 1947 मं लाई माँउटबेटेन भारत 
आए ओर उन्होने भारतीय नेताओं से बातचीत करनी शुरू कौ। पाकिस्तान की मोग के प्रति 
काग्रेस के रुख में मार्च ओर जून, 1947 के बीच परिवर्तन आया। देखना होगा कि इन दिनों 
देश की स्थिति क्या थी ओर काग्रेस कं नेताओं के सामने विकल्प क्या थेः (1) क्रेस ओर 
लीग मे किसी तरह भी कोई समद्मोता नहीं हो पाया धा क्योकि लीग पाकिस्तान कौ माग 
सेरससे मस होने को तैयार नहीं थी। (2) देश सांप्रदायिक दंगों कौ विभिषका मे जल 
रहा था; हिंदू मुसलमान एक दूसरे कं रक्त से होली खेल रहे थे; संपत्ति, महिलाओं का 
सम्मान, मासूम बच्चों कौ जान, कुछ भी सुरक्षित न था; अराजकता का साप्राज्य था। नेताओं 
को लगा कि निर्दोष देशवासियों की हत्यां होती रहें इससे तो पाकिस्तान बन जाना अच्छा 
था। (3) अग्रे अफसरों ओर ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति लीग के साथ थी। सांप्रदायिक 


` दों मे भी अग्रेन अफसरों ने लीग का साथ दिया। यदि ग्रेन न चाहते तो दगे इस व्यापक 


चैमाने पर होते ही नहीं ओर होते भी तो उन्हें पुलिस ओर फोज के समुचित प्रयोग से दबाया 
जा सकता था। किंतु अँग्रेन कूटनीतिज्ञ संभवतः सोचते थे कि संयुक्त भारत बहुत शक्तिशाली 
हो जाएगा ओर संभवतः तब भारत मे ब्रिटेन के आर्थिक ओरं ओंद्योगिक स्वार्थो कौ रक्षा न 
की जा सके। पाकिस्तान बन जाने से दोनों आपस मेँ लडते रहेगे, कमजोर रहेंगे तथा पश्चिमी 


राष्ट पर आश्रित रहेगे। विशेषकर उन्हें विश्वास था कि पाकिस्तान अधिक मेत्रीपूर्ण रहेगा ` 


ओर उसकी भूमि मेँ त्रिटिश हितों को एक स्थायी प्रभाव-कषत्र मिल जाएगा। गैर-कानूनी ढंग 
से अंग्रेज फौजी अफसरों की मदद से हथियारों मेँ तस्कर व्यापार चल रहा था तथा क देशी 
-नरेशों के सहयोग से भारत की एकता को नष्ट करने का षडयंत्र रचा जा. रहा था। सरदार 
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पटेल नै स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है; र 
` तब मुञ्ञे समञ्च मेँ आया कि किस प्रकार राजनीतिक दिमाग की साजिश से हमारे 
हितों को हत्या कौ जा रही थी ओर तभी मेँ इस निश्चय पर पंचा कि सत्तम मार्ग 
यही था कि किसी भी कीमत पर, देश का विभाजन मान कर भी, किसी प्रकार इन 
विदेशियों से देश को छुटकारा दिलाया जाए। यह विचार भी मेरे मन मेँ तभी आया 
कि देश को सुरक्षिठ ओर शक्तिशाली बनाने का एक रास्ता यही था कि शेष भारत 
का एकोकरण किया जाए।'' 
एक बार ओर भी इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए सरदार पटेल ने कहा : 
 “मुञ्ञे लगा कि यदि हमने विभाजन स्वीकार न किया, तो भारत बहुत से ट्कडां में 
बेट जाएगा ओर बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। मेरे एक वर्ष के आंतरिक सरकार के 
अनुभव ने मुज्ञ सिखाया था कि जिस प्रकार हम लोग बढ़ रहे थे उसमें सर्वनाश के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं था। उस रास्ते एक नहीं अनेक पाकिस्तान बनते। प्रत्येक 
दफ्तर मे एक छोटा पाकिस्तान होता।'' 

 संविधान-सभा मेँ बोलते हए, सरदार पटेल ने ओर भी साफ-साफ शब्दों मेँ बताया 
था कि किस प्रकार अग्रेन अफसर जिलों में अपना कन्ना कायम रखे हुए थे तथा किस 
प्रकार उनको साजिश से दंगे हो रहे थे। पंनाब मेँ एेसे ही एक निले ' गुडगाँव ' के जिलाधीश 
का सरदार पटेल ने वहां से तबादला कराना चाहा पर वे असफल रहे। उन्हीं कं शब्दो मेः 

“मने विभाजन मजबूरी की हालत में स्वीकार किया, जब हम एेसी स्थिति मे पहुंच गए थे 

कि सव कुछ खो ब्रेठते... सरकार में मुसलिम लीग के 5 या6 सदस्यथेजो देश का 

विभाजन कराने कं लिए ही सरकार मेँ आए थे।'' (4) जैसा कि हम देख चुके है, अतारिम 
सरकार मे शामिल होने के बाद मुसलिम लीग ने सरकार का कोई भी काम ठीक से चला 

, सकना असंभव कर दिया था। काग्रेस कं नेताओं का सिरदर्द लीग ने इतना बढा दिया था 

कि अत मे तंग आकर, पंडित नेहरू के शब्दों मे, इस ““सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए 

वे सिर ही कटवा डालने को तैयार हो गए" पटेल नै कहा यदि शरीर कं अंग मे जहर फैल 

गया हो तो उसे शीघ्र ही अलग कर देना चाहिए ताकि शेष सारे शरीर मे जहर न फैले। (5) 

काग्रेस को दो बुराड्याँ मे से एक को चुनना था-देश का विभाजन अथवा गृह-युद्ध। कारेस 

ने विभाजन को कम बडी बुराई समञ्चा क्योकि नेताओं को यह स्णष्ट हो गया था चि -यदि 
देश का विभाजन न हुआ तो कद्र दुर्बल रहेगा, काग्रेस ओर लीग की मिली-जुली मरकार 
चल न पाएगी ओर देश प्रगति न कर सकेगा। उसमे बराबर मुसौबते बनी रहेगी तथा संघ 
कं अंग बराबर उससे अलग होने का प्रयास करते रहेगे। नेहरू के शब्दों मेँ, '“उन्टोने 
घटनाओं से विवश होकर ही विभाजन को स्वीकार किया।'' कहते हैः पंडित नेदरू पहले 
विभाजन कं विरोधी थे कितु वे मांउटबेटेन से बहुत प्रभावित थे। आचार्य कपलानी ओर 
मौलाना आजाद आदि का मत है कि पंडित जी माँउटबेटेन कं सम्मोहन कं हौ शिकार हो 
गए। काप्रेस कार्यकारिणी समिति कौ 12 जून को तथा कात्रेस महासमिति की 14 ओर 15 
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जन, 1947 को दिल्ली मे बैठक हुई जिनमें विभाजन की मोँउटबेटेन योजना पर विचार-विमर्श 
हआ। मोलाना आजाद्‌, अन्य राष्ट्रवादी मुसलमान, पाकिस्तान मे शामिल किए जाने वाले 
प्रदेशो के हिंद्‌-सदस्य तथा उत्तर प्रदेश के पुरूषोत्तम दास टंडन आदि ने योजना का विरोध 
किया। मौलाना आजाद ने कहा कि यदि कापरेस नेताओं ने विभाजन मान लिया तौ इतिहास 


। उन्हे कभी क्षमा नहीं करेगा कितु नेहरू, पंत, कृपलानी, पटेल ओर अंत मे गाधी ने भी इसे 


~ 


क 
व ~~ 


अन्द ~ 





| स्वीकार करने कौ राय दी। पंत ने स्वीकृति का प्रस्ताव पेश करते हुए कहाः 


"“3 जून की योजना की स्वीकृति ही देश कं लिषए्‌ स्वराज ओर स्वाधीनता पाने का 
एकमात्र मार्ग है। इसके अंतर्गत हम एक शक्तिशाली कंद्र वाला एेसा भारतीय संघ 
बना सकते हँ जो राष्ट को प्रगति के पथ पर ले जा सकं......आज हमारे सामने दो 
विकल्प है 3 जून की योजना की स्वीकृति याफिर आत्महत्या।'' 


भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 


मौउिटबेरेन योजना के आधार पर त्रिटिश संसद ने 18 जुलाई, 1947 को भारतीय 


स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 पास किया। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार थे : 


| । ८1) 15 अगस्त, 1947 से भारत मेँ भारत ओर पाकिस्तान नामक दो डोमीनियनों की 
। स्थापना हो जाएगी। (2) भारत के राज्य-कषेत्र मेँ उन कषत्रं को छोडकर जो पाकिस्तान भे . 
सम्मिलित होगे, त्रिटिश भारत के सभी प्रांत सम्मिलित होंगे। (3) पाकिस्तान कं राज्य-क्षेत्र 
। में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध ओर उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रात सम्मिलित होगे। पूवी 
बंगाल प्रांत मे असम का सिलहट जिला भी सम्मिलित है। (4) देशी रान्य दोनों मे से किसी 


भी डोमिनियन मे सम्मिलित हो सकते हैँ। (5) प्रत्येक नए डोमिनियन कं लिए एक 
गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर-जनरल की नियुकिति सम्रा करेगे ओर वह डोमिनियन कं शासन 


। क लिए सम्राट का प्रतिनिधि होगा। (6) नए डोमिनियनोँ के विधान-मंडलों को पूर्ण 


विधान-शवित प्राप्त होगी ओर उनकी कोई विधि इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि वह 
त्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किसी वर्तमान अथवा भावी विधि के विरुद्ध हें। (7) 15 अगस्त, 


। 1947 के बाद से त्रिटिश सरकार की उन कषतर के शासन संबंध मेँ कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी 


जो इस दिन के तत्काल पहले ब्रिटिश भारत मे सम्मिलित थे। (8) देशी राज्यों के ऊपर 
समार का अधिराजस्व (पैरामाठँसी) समाप्त हो जाएगा ओर सम्राट तथा देशी शासकों के 
बीच जो संधियँ या करार थे, उन सबका भी 15 अगस्त, 1947 के बाद से अत हो 
जाएगा (9) प्रत्येक डोमिनियन कौ संविधान-सभा, डोमिनियन के विधान-मंडल की सारी 
शवितयों का प्रयोग करेगी, (10) इस अधिनियम के उपबंधोँ को लागू करने तथा अन्य 


प्रासंगिक "मामलों का प्रबंध करने के लिए जो भी उपाय आवश्यक होंगे, उन्हे गवर्नर-जनरल 


अपने आदेश द्वारा करं सकेगा! 
14-15 अगस्त, 1947 कौ मध्य रात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया। सदियों का 





ि । 
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सपना पुरा हुआ। इस अवसर पर संविधान-सभा के सामने भाषण देते हए श्री जवाहरलाल 
नेहरू ने कहा था 
"^ वर्षो पूर्व हमने नियति कं साथ एक प्रतिज्ञा की थी ओर वह समय आ गया है 
-जबकि हम उस प्रतिज्ञा को सर्वाश में तो नहीं लेकिन अधिकांश में पूरा करेगे। ठीक 
आधी रात के समय जबकि सारा संसार निद्रामग्न है, भारत में जीवन तथा स्वतंत्रता 
का स्वर्ण विहान होगा। इतिहास में कभी-कभार ही वह क्षण आता हे, जब हम 
पुरातन युग से नूतन युग मेँ प्रवेश करते हँ, जब एक युग का अंत हो जाता है ओर 
जब दीर्घकाल से सोई हुई राष्ट कौ आत्मा जाग उठती है। यह उचित ही है कि इस 
गंभीर अवसर पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम भारत की, उसके लोगों की ओर इससे भी 
अधिक मानवता की सेवा करेगे।'' ` 
15 अगस्त, 1947 को भारतीय इतिहास के एक युग का अत हओ ओर दूसरे का 
आरंभ। भारत मेँ अग्रनों की प्रायः दो-सौ वर्षो की दासता का अत हुआ भारतीयों को अपने 
भाग्य का अपने मन के अनुरूप निर्माण करने का अवसर मिला। भारतीय नेताओं ने स्वेच्छा 
से लाड मँउटबेटेन को ही भारतीय डोमिनियन का प्रथम गवर्नर-जनरल चुना। ` 
देश के सामने अनेकं गंभीर समस्यां थीं ओर देशवासियों मेँ उन सबका सामना करने ` 
का अदभ्य उत्साह ओर साहस भी था। जनता को आशा थी कि अब शीघ्र ही उसके दुःखों 
का अंत हो जाएगा। अतः स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता का उत्सव, आजादी का जश्न देश 
कं कोने-कोने मेँ मनाया गया। उत्सवो का सबसे बडा कद्र था राजधानी नई दिल्ली, जहाँ 
सत्ता का हस्तांतरण हुआ! कितु, यह सब हर्षौल्लास अधिक समय तक न चल सका। अगले 
ही दिन सांप्रदायिक दगों के फेलने के समाचार आने लगे ओर राजधानी में शोक छं गया। 
अपनी मृत्युरैय्या पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर नै ठीक ही कहा था कि अंग्रेन अवश्य ही भारत को 
छोडेगे “ लेकिन केसा भारत वे छोडेगे, कितना दुःख भरा? जब सदियों पुरानी उनकी शासन 
की धारा अंत में सूख जाएगी तो अपने पीछे वे कितनी दलदल ओर कितनी कीचड़ छोड 
जाएगे। ' 
एक व्यक्ति जो कहीं भी स्वतंत्रता दिवस के हर्षोल्लास में शामिल नहीं हआ था पर 
जिसको अनुपस्थिति सबको खली थी वह था गोँधी। वह थका-हारा राष्ट्रपिता इस दिन भी ` 
दिल में कितना ही संताप लिए राजधानी से दूर गोव-रगौव पैदल चलकर साप्रदायिक हिंसा 
की विभीषिका कं सताए परिवारो के अवशेषों को सांत्वना ओर सहानुभूति बँट रहा था। यदि ` 
किसी कें सपने सबसे अधिक टूटे थे तो वह व्यक्ति भी गधी था क्योकि उसने जीवन-भर 
प्रम ओर अहिंसा का पाठ पद्राया था तथा शांतिमय अहिसात्मक उपायों से देश कौ एकता 
की रक्षा करने ओर उसे स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया था; पर आज जब स्वतंत्रता के 
साकार होने का क्षण आया तो देश मेँ शंति, प्रेम ओर अहिंसा नहीं, अपितु घृणा, हिसा ओर 
आतंक का साम्राज्य था। ओरौ के लिए भले ही यह विजय का क्षण रहा हौ पर महात्मा गधी 
कं लिए इससे अधिक दुःखदायी वातावरण ओर क्या हो सकता था जबकि उनकी ओखां 
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के सामने उनके सभी आदर्शं का खून हो गया हो। श 
इसमे दो राय नहीं हो सकती कि देश मेँ स्वतंत्रता का विहान लाने का सबसे अधिक 
श्रेय महात्मा गधी. को तथा उनके नेतृत्व मेँ किए गए काग्रेस के विभिन राष्ट्रीय आंदोलन 
को मिलना चाहिए। यह भी सच है कि संसार के इतिहास में यह पहला अवसर था जब बिना 


हथियारों ओर लडाई के, अहिसात्मक आंदोलनों के द्वारा, किसी परतंत्र देश ने इतने विशाल 


ओर शवितिशाली साम्राज्य को सफलतापूर्वक चुनौती दी हो ओर सदियों कौ दासतां कं बधनं 
से -पुपित पाई हो। कितु यह इतिहास के प्रति अन्याय होगा, यदि हम यह स्वीकार न करें 
कि जँ एक ओर स्वतंत्रता का श्रेय कांस को दिया जाता है, यह भी स्मरण रखना 
आवश्यक है कि जब स्वतंत्रता आई तो उनके पीछे अनेक कारण थे जैसे, (1) अंतरराष्ट्रीय 
परिस्थितियों का दबाव; (2) रूस ओर अमरीका`का ब्रिटिश सरकार पर जोर; (3 )महायुद्ध 
क बाद त्रिटेन की क्षीण शक्ति, (4) भारतीय सेनाओं, पुलिस ओर अन्य रानकौय सेवाओं 
मे असंतोष के आसार ओर उनकी अंग्रेजी शासन कं प्रति वफादारी से उठता हआ विश्वास 
जिसमे 1946 के नौसेना विद्रोह की प्रमुख भूमिका थी; (5) आजाद हिंद फोज ओर नेताजी 
का शोर्य, वीरता ओर त्याग; (6) एशिया भर मेँ उपनिवेशवाद ओर विदेशी आक्रांताओं कं 
विरुद्ध बढ़ती हई स्वतंत्रता की भावना कौ लहर; (7) 1942 का जनता का "भारत छोडो '' 
आंदोलन तथा उससे पहले के काग्रेस के आंदोलन, क्रातिकास्यों के त्याग तथा उदारवादियों 
के प्रयास। अग्रिजी शासन के प्रारभ से ही स्वतंत्रतां के लिए जितने भी व्यक्तिगत तथा 
सामूहिक, शांतिमय अथवा क्रातिकारी, हिंसात्मक अथवा अहिसात्मक प्रयास किए गए, 
त्याग किए गए, उनमें से प्रत्येक को इस स्वतंत्रता का श्रेय है, उनमें से प्रत्येक का योगदान 
महत्वपूर्ण है ओर जो शहीद हो गए तथा स्वतंत्रता क फलों का उपभोग करने कं लिए नही 
रहे, उनका त्याग ओर योगदान ओर भी अधिक वंदनीय है। 

15 अगस्त, 1947 को स्वत॑त्रता- संघर्ष का इतिहास समाप्त नहीं हुआ। स्वतंत्रता सतत 
सतर्कता मँगती हे। उसको सुरक्षा कं लिए आवश्यक लडाई तथा देश कं निर्माण कौ लडाई 


कम महत्वपूर्ण नहीं। 15 अगस्त, 1947 को ही संविधान सभा में बोलते हुए डा" राजेन 


प्रसाद ने देशवासियों का आहवान करते हए बडे प्रभावशाली शब्दां मं कहा थाः 
'" आईये, इस देश मे एेसी परिस्थितियां उत्पनन करने का संकल्प करे | 
जब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा ओर उसे अपनी प्रतिभा के पूरे विकास कं तथा 
अपनी पुरी सामर्थ्यं तक ऊँचा उठने कं साधन उपलब्ध होगे. 
जब गरीबी ओर गंदगी, अज्ञान ओर बीमारी दूर हो गई होगी, 
जब ऊँच ओर नीच के बीच, गरीब ओर अमीर के बीच भेद मिट गया होगा, 
जब न केवल धर्म के विश्वास, प्रतिपादन ओर व्यवहार कौ पूरी स्वतंत्रता होगी, 


, बल्कि धर्म एेसी संयोजक शविति बन जाएगा जो अशांति ओर विच्छेद, विभाजन ओर 


अलगाव पैदा करने के बजाय मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड, 
जब मनुष्य हारा मनुष्य के शोषण का अंत हो जाएगा, 





॥ 














। 


स्वाधीनता ओर विभाजन 


जब भारत को आदिमनातियों को, तथा उन सबको, जो पिचडे हृए हैः अन्य 
बराबरी मे लाने कं लिए विशेष सुविधाओं का आयोजन किया जाएगा, 
जब इस देश मेँ न केवल करोडों भारतीयों का पैट भरने के लिए पर्याप्त अन्न ह 
लगेगा, बल्कि एक वार फिर दूध की नदियां बहने लगेगी, 
जब हर ज्जोपडं ओर पल्ली मेँ घरेलू धों का मधुर संगीत गजता होगा ओर साथ-सा 
युवति्याँ अपने मीठे सुर अलापती होंगी. 
जब सूरन ओर चंद्रमा इस देश कं सुखी घरों ओर हँसते हए चेहरों पर चमकंगे। '' 
| - राजेन्द्र 
15 अगस्त, 1947 





मूल्य : 40.00 रुपये 





